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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

यह एक अनौपचारिक अनुवाद है, जिसके लिए प्रकाशक पूरी 

जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जबकि सटीकता सुनिश्चित करने 

के लिए सभी प्रयास किए गए हैैं, हम अनुशंसा करते हैैं कि पाठक 

किसी भी आधिकारिक उपयोग या उद्धरण के लिए मूल अंग्रेजी 

संस्करण देखेें। यह प्रकाशन संयुक्त राष्टट्र  विकास कार््यक्रम द्वारा 

कार्यान्वित सुरक्षा, सम्मान और उपचार रूपरेखा परियोजना के 

माध्यम से एशिया मेें व्यापार और मानव अधिकारोों के तहत सतत 

आर््थथिक विकास को सक्षम करने के तहत यूरोपीय संघ के वित्तीय 

समर््थन से तैयार किया गया था। इस प्रकाशन मेें व्यक्त किए 

गए विचार लेखकोों के हैैं और जरूरी नहीीं कि वे यूरोपीय संघ या 

संयुक्त राष्टट्र  का प्रतिनिधित्व करते होों। इस प्रकाशन मेें नियोजित 

पदनाम और सामग्री की प्रस्तुति किसी भी देश, क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, 

या इसके अधिकारियोों की कानूनी स्थिति के संबंध मेें संयुक्त राष्टट्र  

के सचिवालय की ओर से किसी भी राय की अभिव्यक्ति का अर््थ 

नहीीं है, या इसकी सीमाओ ंया सीमाओ ंके परिसीमन के संबंध 

मेें। संयुक्त राष्टट्र  के दस्तावेजोों के प्रतीक अंकोों के साथ संयुक्त बड़़े 

अक्षरोों से बने होते हैैं। ऐसे प्रतीक का उल्लेख संयुक्त राष्टट्र  के एक 

दस्तावेज़ के संदर््भ मेें इंगित करता है। यह काम संयुक्त राष्टट्र  के लिए 

और उसकी ओर से प्रकाशित किया गया है।



नोट

इस प्रकाशन मेें उपयोग मेें लाए गए निर्देश और सामग्री का प्रस््‍ततुतीकरण किसी देश, प्रदेश, शहर या क्षेत्र या 

उनके किन्‍हीं प्राधिकारियोों की कानूनी स्थिति से संबंधित या उसकी सरहदोों या सीमाओ ंके परिसीमन से 

संबंधित संयुक्‍त राष्‍ट्र  सचिवालय के भाग पर किसी भी विचार, जो कुछ हो की अभिव्‍यक्ति को समाविष्‍ट नहीीं 

करता है। 

संयुक्‍त राष्‍ट्र  के दस््‍ततावेज के चिह्न बड़़े अक्षरोों और आकृति के मेल से बने हैैं। ऐसी आकृति का उल््‍ललेख संयुक्‍त 

राष्‍ट्र  दस््‍ततावेज से संबंध को दर्शाते है।
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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

इस प्रकाशन मेें ‘’व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के 

मार््गदर््शक सिद्धधांत: संयुक्‍त राष्‍ट्र  के ‘सुरक्षा, आदर 

और उपचार’ ढ़ांचे का कार्यान्‍वयन’’ निहित हैैं, 

जिनका विकास महासचिव के विशेष प्रतिनिधि द्वारा 

मानवाधिकारोों तथा अंतर्राष््‍टट्ररी य संघोों और अन्‍य 

व््‍ययापारिक उपक्रमोों के मुद्दे पर किया गया था। विशेष 

प्रतिनिधि ने मानवाधिकार परिषद को प्रस््‍ततुत अपनी 

अंतिम रिपोर््ट मेें मार््गदर््शक सिद्धधांतोों को संलग्‍न किया 

(ए/एचआरसी/17/31), जिसमेें मार््गदर््शक सिद्धधांतोों 

की एक प्रस््‍ततावना और उनके विकास की ओर ले जाने 

वाली एक प्रक्रिया का पर्यावलोकन भी शामिल है। 

मानवाधिकार परिषद ने 16 जून, 2011 के अपने 

संकल्‍प 17/4 मेें मार््गदर््शक सिद्धधांतोों की पुष्टि की है।
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सामान्‍य
सिद्धधांत 
ये मार््गदर््शक सिद्धधांत निम्‍नलिखित को ध््‍ययान मेें 
रखकर बनाए गए हैैं :

( क ) राष्‍ट्र ों की मानवाधिकारोों और मौलिक स्‍वततं्रता का आदर, सुरक्षा और उन्हहें परूा करन ेका 

मौजूदा कर््तव्‍य;

( ख ) विशिष्‍ट कार््य करन ेवाले समाज के विशिष्‍ट अंगोों के तौर पर व््‍ययापार उपक्रमोों की भमूिका 

सभी लागू काननूोों के अनपुालन और मानवाधिकारोों का आदर करन ेकी ह;ै

( ग )  जब किसी अधिकार या जिम्मेदारी का उल्लंघन किया जाता ह ैतो उसे उचित औऱ प्रभावी 

उपचार के साथ सुमलेित होना चाहिए;

ये मार््गदर््शक सिद्धधांत सभी राष्‍ट्र ों और अंतर्राष््‍टट्र रीय और अन्‍य दोनोों तरह के व््‍ययापारिक उपक्रमोों पर लागू होते 

हैैं, चाहे वे किसी भी आकार, क्षेत्र, स््‍थथान, स््‍ववामित्‍व और ढ़ांचे के होों। 

इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों को एक समग्र दस्तावेज के तौर पर देखा जाना चाहिए और प्रभावित व्‍यक्तियोों 

और समुदायोों के लिए ठोस परिणाम प्राप्‍त करने और इस प्रकार एक सामाजिक धारणीय वैश्वीकरण मेें 

योगदान देने के लिए भी व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के संबंध मेें मानकोों और पद्धतियोों के स्तर मेें वृद्धि 

करने के उनके उद्देश्‍य के संदर््भ मेें व्‍यक्तिगत और सामूहिक अध्‍ययन किया जाना चाहिए। 

इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों मेें किसी भी बात को नए अंतर्राष््‍टट्र रीय कानून कर््तव्‍यों के सृजन के तौर पर या 

मानवाधिकारोों के संबंध मेें विभिन्न देशोों द्वारा किए गए या अंतर्राष््‍टट्र रीय कानून के अधीन किसी कानूनी 

बाध्‍यताओ ंको सीमित करने या क्षति पहंुचाने के रूप मेें न समझा जाए। 

इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों को एक गैर पक्षपातपूर््ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसमेें उन समूहोों 

या लोगोों जिनके असुरक्षित होने या हाशिए पर जाने का और महिलाओ ंतथा पुरूषोों द्वारा सामना किए जा 

सकने वाले विभिन्‍न खतरोों के संबंध मेें अत्‍यधिक खतरा है, और इनके अधिकारोों और जरूरतोों के साथ-

साथ उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियोों पर विशेष ध््‍ययान दिया जाना चाहिए।
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1. राष्‍ट्र  को तीसरे पक्षषों, जिसमेें व््‍ययापारिक उपक्रम शामिल हैैं, से अपन ेक्षेत्र और/या अधिकार क्षेत्र के भीतर मानवाधिकारोों के हनन से सुरक्षा करनी 

चाहिए। इसमेें प्रभावी नीतियोों, विधान, विनियमनोों और अधिनिर््णयोों के माध्‍यम से ऐसे हनन से बचन,े उन्हहें रोकन,े उनकी जाांच करन,े दंड देन ेऔर 

सुधारन ेके लिए उपयकु्‍त कदम उठान ेकी आवश्‍यकता ह।ै

2.  राष्‍ट्र ों को स्‍पष्‍ट रूप से ऐसी आशाओ ंको निर्धारित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र और/या क्षेत्राधिकार मेें काम करन ेवाले सभी व््‍ययावसायिक 

उपक्रम अपन ेसम््‍पपूर््ण प्रचालन मेें मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करेें।

व््‍ययाख््‍यया:

राष्‍ट््रो ों की अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार कानून बाध्‍यताओ ंमेें यह आवश्‍यकता 

होती है कि वे अपने क्षेत्र और/या क्षेत्राधिकार के भीतर व्‍यक्तियोों के 

मानवाधिकारोों का सम्‍मान करेें, सुरक्षा करेें और उन्‍हेें पूरा भी करेें। इसमेें 

तीसरे पक्षषों, जिसमेें व्‍यावसायिक उपक्रम शामिल हैैं, द्वारा मानवाधिकारोों के 

हनन के विरूद्ध सुरक्षा का कर््तव्‍य शामिल है। 

राष्‍ट््रो ों द्वारा सुरक्षा का कर््तव्‍य उनके आचरण का एक मानक है। 

इसलिए, कोई भी राष्‍ट््र  अपने या किसी दसूरे देश के निजी उपक्रमोों द्वारा 

मानवाधिकारोों के हनन के लिए स्‍वत: जिम्‍मेदार नहीीं होता है। हालाांकि राष्‍ट््र  

अपने अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार कानून कर््तव्‍योों का उल्‍लंघन कर सकते हैैं 

जहाां ऐसे हनन का उन पर आरोप लग सकता है, या जहाां वे निजी उपक्रमोों 

द्वारा हनन को रोकने, जाांच करने, उनके लिए दंड देने और सुधार करने के 

लिए उपयुक्‍त कदम उठाने मेें असफल हो जाते हैैं। जबकि राष्‍ट््रो ों के पास 

I. मानवाधिकारोों की रक्षा करने का 
राष्‍ट्र  का कर््तव्‍य
क.  बुनियादी सिद्धधांत

इन कदमोों पर निर््णय लेने का अधिकार होता है, उन्‍हेें अनुज्ञेय निवारक और 

उपचारी उपायोों की पूर््ण रेेंज पर विचार करना चाहिए जिसमेें नीतियाां, विधायी, 

विनियमन और अधिनिर््णय शामिल हैैं। राष्‍ट््रो ों का कर््तव्‍य कानून के शासन 

का संरक्षण करना और उसको बढ़़ावा देना भी है जिसमेें कानून के समक्ष 

समानता सुनिश्चित करना, उसको लागू करने मेें निष्‍पक्षता और पर्याप्‍त 

जवाबदेही, विधिक निश्चितता तथा प्रक्रियागत और विधिक पारदर््शशिता प्रदान 

करने के लिए उपाय करना शामिल है।

यह अध्‍याय निवारक उपायोों पर ध्‍यान केन्द्रित करता है जबकि अध्‍याय III 

उपचारी उपायोों का साराांश प्रस्‍तुत करता है।

व््‍ययाख््‍यया :

वर््तमान मेें राष्‍ट््रो ों को सामान्‍यत: अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार कानून के अंतर््गत 

अपने क्षेत्र और/या क्षेत्राधिकार मेें काम करने वाले व्‍यवसायोों की क्षेत्र से 

बाहर या विदेशोों मेें की जाने वाली गतिविधियोों के विनियमन की आवश्‍यकता 

नहीीं है। सामान्‍यत: उन्‍हेें ऐसा करने से नहीीं रोका जाता, बशर्ते उसमेें एक 

मान्‍यता प्राप्‍त न्‍यायिक आधार हो। इन मानदंडोों के भीतर कुछ मानवाधिकार 

संधि निकाय सिफारिश करते हैैं कि राष्‍ट््र  अपने क्षेत्राधिकार के भीतर 

व्‍यावसायिक उपक्रमोों द्वारा विदेश मेें हनन रोकने के लिए कदम उठाएं।

इन आशाओ ंको स्‍पष्‍ट रूप से निर्धारित करने के लिए कि सभी व्‍यवसाय 

विदेश मेें मानवाधिकारोों का सम्‍मान करेें, इसके लिए देश की सरकारोों के 

पास सख्‍त नीतिगत कारण हैैं, विशेषकर जहाां राष्टट्र  स्‍वयं शामिल है या उन 

व्‍यवसायोों का समर््थन करता है। इन कारणोों मेें संगत और निरतर संदेश 

प्रदान करके और राष्‍ट््र  की अपनी प्रतिष्‍ठा का बचाते हुए व्‍यावसायिक 

उपक्रमोों के लिए संभाव्‍यता सुनिश्चित करना शामिल था। 

इस संबंध मेें राष्‍ट््रो ों ने कई तरीकोों को अपनाया है। इनमेें से कुछ देश से बाहर 

की बाध्यताओ ंसहित घरेलू उपाय हैैं। उदाहरण के लिए, यह जरूरी है कि 

किसी भी ‘पेरेेंट (मूल)’ कंपनी को अपने सम्‍पूर््ण उपक्रम के वैश्विक परिचालनोों 

के बारे मेें रिपोर््ट देना अनिवार््य होता है; आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन 

के बहुराष्‍ट््ररी य उपक्रमोों के लिए निर्देशोों की तरह बहुपक्षीय लचीले कानून 

उपाय; विदेशोों मेें निवेशोों को समर््थन करने वाले संस्‍थानोों द्वारा आवश्‍यक 

निष्‍पादन मानक शामिल हैैं। अन्‍य दृष्टिकोणोों मेें प्रत्‍यक्ष रूप से विदेशी विधान 

और प्रवर््तन लागू होते हैैं। इसमेें ऐसी आपराधिक व्यवस्थाएं शामिल होती 

हैैं जो अपराधियोों की राष्ट्री यता के आधार पर अभियोग की अनुमति देता है, 

चाहे अपराध कहीीं भी घटित हुआ हो। इसमेें किसी भी देश द्वारा ऐसे मामले मेें 

की गई कार््रवाइयोों और वास्‍तविक तर््क संगतता मेें अनेक कारण योगदान दे 

सकते हैैं, जैसे क्‍या वे बहुपक्षीय करार मेें शामिल थे।
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3.  सुरक्षा प्रदान करन ेके अपन ेकर््तव्‍य को परूा करन ेके लिए, राष्‍ट्र ों को :

ख.	 प्रचालनात्‍मक सिद्धधांत

सामान्‍य राष्‍ट्र  विनियामक और नीति कार््य

(क)	 ऐसे कानून लागू करने चाहिए जिनमेें मानवाधिकारोों का सम्मान करने की बात कही गई हो या व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को भी मानवाधिकारोों का सम्मान 

करना अनिवार््य हो और सभी देशोों को समय-समय पर ऐसे कानूनोों की पर्याप्‍तता का मूल्‍यांकन करना चाहिए और उसमेें आए किसी प्रकार के अंतरोों या कमियोों 

का समाधान करना चाहिए; 

(ख)	 यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के सृजन और पहले से चालू प्रचालनोों को शासित करने वाले कॉरपोरेट कानून जैसे अन्‍य 

कानून और नीतियाां बनाई जाएं जो व्यावसायिक उपक्रमोों को उनके कार््य मेें बाधित न करेें बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मानवाधिकारोों का सम्मान करने के 

लिए सक्षम बनाए;

(ग)	 व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को अपने सभी प्रचालनोों के दौरान मानवाधिकारोों का सम्मान करने के लिए प्रभावी निर्देश और मार््गदर््शन प्रदान करेें;

(घ)	 व्यावसायिक उपक्रमोों को प्रोत््‍ससाहित करना चाहिए, और जहाां जरूरी हो, वहाां व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को यह बताना चाहिए कि वे किस प्रकार अपने 

मानवाधिकार प्रभावोों का समाधान करते हैैं।

व््‍ययाख््‍यया :

राष्टट्र  को यह कल्‍पना नहीीं करनी चाहिए कि व्‍यवसायिक प्रतिष्ठान राष्‍ट््रो ों 

की निष्क्रियता को प्राथमिकता देते हैैं या उससे लाभ उठाते हैैं और उन्‍हेें 

मानवाधिकारोों के लिए व्‍यावसायिक सम्‍मान को प्रोत्‍साहित करने के लिए 

राष्‍ट््ररी य और अंतर्राष्‍ट््ररी य, अनिवार््य और स्‍वैच्छिक उपायोों के एक उपयुक्त 

मिश्रण पर विचार करना चाहिए। 

उन विद्यमान कानूनोों को लागू करने मेें विफल होना अधिकतर राष्‍ट््र  की कार््य 

पद्धति मेें एक महत्‍वपूर््ण कानूनी खामी मानी जाती है जो प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष 

रूप से मानवाधिकारोों के लिए व्‍यावसायिक सम्‍मान का विनियमन करते हैैं। 

ऐसे कानूनोों मेें गैर भेदभाव और श्रम कानूनोों से लेकर पर्यावरणीय, सम्‍पत्ति, 

निजता और रिश्‍वत रोधी कानून तक शामिल हो सकते हैैं। इसलिए राष्‍ट््रो ों 

के लिए यह सोचना महत्‍वपूर््ण है कि क्‍या ऐसे कानूनोों को वर््तमान मेें प्रभावी 

तौर पर लागू किया गया है और यदि न‍हीीं तो ऐसा क्‍योों है और इस स्थिति को 

कौन से उपाय युक्तिपूर््वक सुधार सकते हैैं। 

राष्‍ट््रो ों के लिए यह समीक्षा करना भी समान रूप से महत्वपूर््ण है कि क्‍या 

ये कानून उभरती परिस्थितियोों के परिप्रेक्ष्‍य मेें आवश्‍यक कवरेज प्रदान 

करते हैैं और क्‍या संगत नीतियोों के साथ मिलकर ये मानवाधिकारोों के लिए 

व्‍यावसायिक सम्‍मान का सहायक वातावरण प्रदान करते हैैं। उदाहरण 

के लिए, कानून और नीति के कुछ क्षेत्ररों मेें अधिक स्‍पष्‍टता होना जैसे कि 

भूमि तक पहंुच को शासित करने वाले कानून, जिसमेें भूमि के स्‍वामित्‍व 

या उपयोग के संबंध मेें पात्रता शामिल है, अधिकतर अधिकार धारकोों और 

व्‍यवसाय उपक्रमोों, दोनोों की सुरक्षा के लिए आवश्‍यक है। 

कानून और नीतियाां जो व्‍यावसायिक उपक्रमोों के सृजन और चालू प्रचालनोों 

को शासित करते हैैं जैसे कि कॉरपोरेट और सुरक्षा कानून प्रत्‍यक्ष तौर पर 

व्‍यावसायिक व्‍यवहार को आकार देते हैैं। फिर भी मानवाधिकारोों के लिए 

उनकी बाध्यताएं कम ही समझ आती हैैं। उदाहरण के लिए, कम्‍पनियोों और 

उनके अधिकारियोों को दी जाने वाली अनुमति के संबंध मेें कॉरपोरेट और 

सुरक्षा कानून मेें स्‍पष्‍टता की कमी है जिनका सीधा संबंध मानवाधिकारोों 

से होता है। इस क्षेत्र मेें कानून और नीतियोों को मानवाधिकारोों का सम्‍मान 

करने के लिए उपक्रमोों को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्‍त निर्देशन प्रदान करना 

चाहिए जिसमेें विद्यमान शासन ढ़ांचोों जैसे कॉरपोरेट बोर्डडों की भूमिका पर 

विशेष ध्‍यान देना चाहिए।

मानवाधिकारोों के सम्‍मान करने के बारे मेें व्‍यावसायिक उपक्रमोों के निर्देश मेें 

अपेक्षित परिणाम दर्शाए जाने चाहिए और सर््वश्रेष्‍ठ पद्धतियोों को साझा करने 

मेें सहायता करनी चाहिए। इसे उपयुक्‍त विधियोों का सुझाव देना चाहिए 

जिसमेें मानवाधिकारोों की विधिवत सचेतना, और‍ जेेंडर/लिगं संवेदनशीलता 

और/या सीमाांतीकरण के मुद्ददों पर प्रभा‍वी तौर पर विचार करने का तरीका, 

स्‍वदेशी लोगोों, महिलाओ,ं राष्‍ट््ररी य या जातीय अल्‍पसंख्‍यकोों, धार््ममिक और 

भाषायी अल्‍पसंख्‍यकोों, बच्चचों, दिव्ययांगजनोों और प्रवासी मजदरूोों और उनके 

परिवारोों के सामने आने वाली विशिष्‍ट चुनौतियोों की पहचान करना शामिल 

है। 

राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार संस्‍थान जो पेरिस सिद्धधांतोों का अनुपालन करते हैैं, का 

राष्‍ट््रो ों की यह सहायता करने मेें महत्‍वपूर््ण भूमिका है कि क्‍या संगत कानून 

उनके मानवाधिकार कर््तव्‍योों के अनुरूप हैैं और प्रभावी तौर पर लागू किए 

जा रहे हैैं और व्‍यावसायिक उपक्रमोों तथा अन्‍य गैर-राष्‍ट््ररी य उपक्रमोों को भी 

मानवाधिकारोों पर‍ निर्देशन प्रदान करते हैैं। 

व्‍यावसायिक उपक्रमोों द्वारा अपने मानवाधिकार प्रभावोों को संबोधित 

करने के तरीके मेें प्रभावित हितधारकोों के साथ अनौपचारिक संवाद से 

लेकर औपचारिक सार््वजनिक रिपोर््टििंग तक हो सकती है। राष्‍ट््रो ों को ऐसे 

संचार को बढ़़ावा देना चाहिए क्ययोंकि इससे व्‍यावसायिक उपक्रमोों की 

नजर मेें मानवाधिकारोों का सम्‍मान बढ़़ाने मेें मदद मिलती हैैं। सही सूचना 

का सम्‍प्रेषण करने के लिए प्रोत्‍साहन मेें किसी न्‍यायिक या प्रशासनिक 

कार््यवाही के होने पर इस बारे मेें खुद से जानकारी देने को प्राथमिकता देने 

का प्रावधान शामिल है। सम्‍प्रेषण के लिए आवश्‍यकता विशेष तौर पर ऐसे 

माहौल मेें उपयुक्‍त हो सकती है जहाां व्‍यावसायिक परिचालनोों या परिचालन 

संदर्भभों की प्रकृति मानवाधिकारोों के लिए काफी खतरा पैदा करती हैैं । 

इस क्षेत्र मेें नीतियाां या कानून उपयुक्‍त रूप से स्‍पष्‍ट कर सकती हैैं कि 

व्‍यवसायियोों को क्‍या और कैसे सम्‍प्रेषण करना चाहिए, जो संप्रेषण तक 

पहंुच और उसकी सटीकता दोनोों सुनिश्चित करने मेें सहायता करता है।

सही सम्‍प्रेषण क्या होता है, उसके बारे मेें कोई भी नियम या कानून बनाते 

समय उसमेें व्‍यक्तियोों और सुविधाओ ंकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा 

पैदा कर सकने वाले कारकोों पर विचार करना चाहिए; जैसे कि व्‍यावसायिक 

गोपनीयता की तर््क संगत आवश्‍यकताएं; और कम्‍पनियोों के आकार और 

ढ़ांचोों मेें विविधताएं आदि।

वित्‍तीय रिपोर््टििंग आवश्‍यकताओ ंमेें स्‍पष्‍ट किया जाना चाहिए कि कुछ 

अवसरोों पर मानवाधिकार प्रभाव व्‍यावसायिक उपक्रम के आर््थथिक प्रदर््शन के 

प्रति ‘’ठोस’’ या ‘’महत्‍वपूर््ण’’ हो सकते हैैं।
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4.  राष्‍ट्र ों को ऐसे व््‍ययावसायिक उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकार हनन के विरूद्ध सुरक्षा के लिए अतिरिक्‍त कदम उठान ेचाहिए जो कि राष्‍ट्र  के स््‍ववामित्‍व 

वाला हो या राष्टट्र  के नियतं्रण मेें काम करता है, या जो राष्‍ट्र  की एजेन्सियोों से काफी सहायता ओर सेवाएं प्राप्‍त करता हो जैसे कि निर्यात क्रेडिट  

एजेन्सियाां और सरकारी निवेश बीमा या गारंटी एजेन्सियाां जिनमेें, जहाां भी उपयकु्‍त हो मानवाधिकारोों की विधिवत सचतेना की आवश्‍यकता 

शामिल ह।ै

5.  राष्‍ट्र ों को, जब वे व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के साथ करार करत ेहैैं या काननू बनात ेहैैं, अपनी अंतराष््‍टट्ररीय  मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंको परूा करन ेके 

लिए पर्याप्‍त निगरानी का उपयोग करना चाहिए, ताकि वे सेवाएं प्रदान कर सकेें  जो मानवाधिकारोों के उपयोग पर प्रभाव डाल सकती हैैं।

6.  राष्‍ट्र ों को उन व््‍ययावसायिक उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकारोों के लिए सम््‍ममान को बढ़़ावा देना 

चहिए जिससे वे अपन ेव््‍ययावसायिक लेन-देन करत ेहैैं।

राष्‍ट्र  – व्‍यवसाय संबंध

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार कानून के अधीन राष्टट्र  व्‍यक्तिगत रूप से प्राथमिक 

कर््तव्य धारक हैैं और सामूहिक रूप से वे अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार शासन-

प्रणाली के न्‍यासी हैैं। जहाां कोई व्‍यावसायिक उपक्रम राष्टट्र  द्वारा नियंत्रित 

होता है या जहाां उसके कार््य राष्‍ट््र  के लिए किए जाते हैैं, ऐसे व्‍यावसायिक 

उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकारोों का उल्‍लंघन राष्‍ट््र  के अपने अंतर्राष्‍ट््ररी य कानून 

कर््तव्‍योों का उल्‍लंघन माना जाएगा। इसके अतिरिक्‍त, कोई व्‍यावसायिक 

उपक्रम जितना किसी राष्‍ट््र  के निकट होता है या जितना वह वहाां वैधानिक 

प्राधिकारी या कर दाता सहायता पर निर््भर होता है, राष्‍ट््र  की नीति का 

तर्काधार यह सुनिश्चित करने के लिए उतना ही मजबूत बन जाता है कि वह 

उपक्रम किसी भी कीमत पर मानवाधिकारोों का सम्‍मान करे। 

जहाां राष्‍ट््र  व्‍यावसायिक उपक्रमोों के स्‍वामी होते हैैं या उन्हहें नियंत्रित करते 

हैैं, उनकी शक्तियोों के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए उतने ही बड़़े-बड़़े 

तरीके होते हैैं कि उस देश मेें मानवाधिकारोों के सम्‍मान के संबंध मेें संगत 

नीतियाां, विधान और विनियमनोों को लागू किया जाए। वरिष्‍ठ प्रबंधन विशेष 

तौर पर राष्टट्र  एजेन्सियोों को रिपोर््ट करता है, और संबद्ध सरकारी विभागोों के 

पास उसकी जाांच और निगरानी करने के लिए विशाल क्षेत्र होता है जिसमेें 

यह सुनिश्चित करना शामिल होता है कि प्रभावी मानवाधिकारोों की विधिवत 

सचेतना का कार्यान्‍वयन किया गया है। (ये उपक्रम मानवाधिकारोों के सम्‍मान 

के लिए कॉरपोरेट जिम्‍मेदारी के अधीन भी हैैं, जिसका अध्‍याय II मेें उल्‍लेख 

किया गया है।)

राष्‍ट््र  के साथ औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जुड़़ी अनेक एजेन्सियाां 

व्‍यावसायिक गतिविधियोों को सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकती हैैं। 

इनमेें निर्यात क्रेडि ट एजेन्सियाां, सरकारी निवेश बीमा या गारंटी एजेन्सियाां, 

विकास एजेन्सियाां और विकास वित्‍त संस्‍थान शामिल हैैं। जहाां ये एजेन्सियाां 

राष्‍ट्र  अपने यहाां कि सेवाओ ंके वितरण का निजीकरण करने के बावजूद भी अपनी अंतर्राष््‍टट्र रीय मानवाधिकार कानून बाध्‍यताओ ंसे पीछे नहीीं हट सकते क्ययोंकि 

इससे मानवाधिकारोों के सदपुयोग पर असर पड़ता है। अगर कोई देश यह सुनिश्चित नहीीं कर पाता है कि ऐसी सेवाएं देने वाले व््‍ययावसायिक उपक्रम राष्‍ट्र ों की 

मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंको ध्यान मेें रखते हुए अपना परिचालन करते हैैं, तो इससे स्‍वयं राष्‍ट्र  के लिए प्रतिष्ठागत और विधिक परिणाम दोनोों हो सकते हैैं। एक 

आवश्‍यक कदम के तौर पर संगत सेवा करारोों या सक्षम विधान को राष्‍ट्र  की आशाओ ंको स्‍पष्‍ट करना चाहिए कि ये उपक्रम मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करते हैैं। 

राष्‍ट्र ों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रभावी रूप से उपक्रमोों की गतिविधियोों का निरीक्षण कर सकते हैैं जिसमेें पर्याप्‍त स्‍वतंत्र अनुवीक्षण और जवाबदेही 

व्यवस्था के प्रावधान के माध्‍यम से करना शामिल है।

राष्‍ट्र  व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के साथ विभिन्‍न प्रकार के व््‍ययावसायिक लेन-देन करते हैैं जो उनकी खरीद 

गतिविधियोों से कहीीं अधिक होते हैैं। यह राष्‍ट्र ों को वैयक्तिक और सामूहिक रूप से अद्भुत अवसर प्रदान 

करते हैैं ताकि वे उन उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकारोों के लिए जागरूकता और सम््‍ममान को बढ़़ावा दे सकेें , 

जिसमेें करार की शर्ततें शामिल होती हैैं, जिसमेें राष््‍टट्र रीय और अंतर्राष््‍टट्र रीय कानून के अंतर््गत राष्‍ट्र ों की संगत 

बाध्‍यताओ ंका संबंध होता है। 

लाभार्थी उपक्रमोों के मानवाधिकारोों पर वास्‍तविक और संभावित प्रतिकूल 

प्रभावोों पर स्‍पष्‍टतया विचार नहीीं करती हैैं, वहीीं वे ऐसे किसी खतरे के 

समर््थन के लिए प्रतिष्‍ठागत, वित्‍तीय, राजनीतिक और संभावित विधिक 

संदर्भभों मेें स्‍वयं को खतरे मेें डालती हैैं और वे प्राप्‍तकर्ता राष्‍ट््र  के सामने आने 

वाली मानवाधिकार चुनौतियोों मेें वृद्धि कर सकती हैैं। 

इन खतरोों को देखते हुए राष्‍ट््रो ों को जहाां उपयुक्‍त हो वहाां एजेन्सियोों द्वारा 

स्‍वयं और उनका समर््थन प्राप्‍त करने वाले उन व्‍यावसायिक उपक्रमोों या 

परियोजनाओ ंद्वारा मानवाधिकारोों की विधिवत सचेतना की आवश्‍यकता 

को प्रोत्‍साहित करना चाहिए । मानवाधिकारोों की विधिवत सचेतना 

की आवश्‍यकता की वहाां उपयुक्‍त होने की अधिक संभावना है जहाां 

व्‍यावसायिक परिचालनोों या प्रचालन संदर्भभों की प्रकृति मानवाधिकारोों को 

बड़़े खतरे मेें डाल देती हैैं।
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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

7.  क्‍योंकि यदु्ध प्रभावित क्षेत्ररों मेें मानवाधिकार के हनन का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, राष्‍ट्र ों को यह सुनिश्चित करन ेमेें सहयता करनी चाहिए 

कि उन संदर्भभों मेें प्रचालन कर रह ेव््‍ययावसायिक उपक्रम ऐसे हनन मेें शामिल नहीीं हैैं जिसमेें निम्‍न शामिल हैैं: 

8.  राष्‍ट्र ों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी विभाग, एजेन्सियाां और अन्‍य राष्‍ट्र  आधारित संस््‍थथान जो व््‍ययावसायिक कार््य करत ेहैैं वे जागरूक 

हैैं और अपन ेसंबधंित आदेशोों को परूा करत ेसमय राष्‍ट्र ों की मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंका अवलोकन करत ेहैैं जिसमेें उन्‍हें संगत सूचना, प्रशिक्षण 

और सहायता प्रदान करना शामिल ह।ै 

युद्ध प्रभावित क्षेत्ररों मेें मानवाधिकारोों के लिए व्यावसायिक सम््‍ममान को समर््थन 
देना।

नीति संबद्धता सुनिश्चित करना :

(क)	 व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के साथ सबसे पहले संभव चरण पर संवाद करना ताकि उन उपक्रमोों की मानवाधिकारोों – उनकी गतिविधियोों और व््‍ययावसायिक 

संबंधोों से संबंधित खतरोों की पहचान करने, रोकने और समाप्‍त करने मेें सहायता की जा सके;

(ख)	 व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को हनन के बढ़़े हुए खतरोों के मूल्‍यांकन और उनका हल निकालने के लिए पर्याप्‍त सहायता प्रदान करना, लिगं आधारित और 

यौन हिसंा, दोनोों पर विशेष ध््‍ययान देना;

(ग)	 कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम जो मानवाधिकार हनन मेें शामिल है, के लिए जन सहायता और सेवाओ ंतक पहंुच को रोकना और उस स्थिति के बारे मेें 

बताने मेें सहायता करने से मना करना;

(घ)	 यह सुनिश्चित करना कि उनकी वर््तमान नीतियाां, विधान, विनियमन और प्रवर््तन उपाय मानवाधिकार हनन के बारे मेें व्‍यवसाय भागीदारी के खतरे से 

निपटने मेें प्रभावी हैैं।

व््‍ययाख््‍यया :
व््‍ययाख््‍यया :

किसी देश के किसी क्षेत्र या संसाधनोों पर नियंत्रण करने के दौरान या स्‍वयं 

सरकार के संघर््ष के कारण मानवाधिकार का सबसे अधिक हनन होने की 

संभावना बनी रहती है, ऐसी स्थिति मेें मानवाधिकार शासन से वैसा कार््य 

करने की आशा नहीीं की जा सकती जैसी उनसे अपेक्षित है। जिम्‍मेदार 

व्‍यवसाय राष्‍ट््रो ों से इस बात पर लगातार दिशानिर्देश माांगते है कि इन 

मुश्किल हालातोों मेें मानवाधिकारोों को क्षति पहंुचाने मेें योगदान से कैसे 

बचा जा सकता है। इसके लिए हमेें नवोन्‍मेष और प्रायोगिक दृष्टिकोण की 

आवश्‍यकता होती है। विशेषकर, यौन संबं‍धी और लिगं-आधारित हिसंा के 

खतरे पर ध्‍यान देना महत्‍वपूर््ण होता है क्ययोंकि युद्ध या संघर््ष के समय के 

दौरान यह विशेष तौर पर प्रचलित होती हैैं। 

जमीनी स्तर पर स्थिति के गंभीर होने से पहले से राष्‍ट््रो ों के लिए समस्याओ ं

को हल करना महत्‍वपूर््ण हो जाता है। युद्ध-प्रभावित क्षेत्ररों मेें, ‘’मेज़बान’’ देश 

प्रभावी नियंत्रण की कमी के कारण मानवाधिकारोों की पर्याप्‍त सुरक्षा नहीीं 

राष्‍ट््रो ों की मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंऔर व्‍यवसाय पद्धतियोों को आकार देने 

मेें सहायक और उनके द्वारा स्‍थापित किए जाने वाले कानून और नीतियोों के 

बीच किसी प्रकार का अपरिहार््य तनाव नहीीं है। हालाांकि, कभी-कभी विभिन्‍न 

सामाजिक जरूरतोों का निपटान करने के लिए राष्‍ट््रो ों को मुश्किल संतुलित 

निर््णय लेने पड़ते हैैं। उचित संतुलन प्राप्‍त करने के लिए राष्‍ट््रो ों को व्‍यवसाय 

और मानवाधिकार एजेन्‍डा के प्रबंधन के लिए एक व्‍यापक दृष्टिकोण अपनाने 

की आवश्‍यकता है, जिसका लक्ष्‍य क्षैतिज और ऊर््धध्‍वाधर दोनोों घरेलू नीति 

संबद्धता सुनिश्चित करना है। 

ऊर््धध्‍वाधर नीति संबद्धता राष्‍ट््रो ों को अपनी अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार कानून 

बाध्‍यताओ ंको लागू करने के लिए आवश्‍यक नीतियाां, कानून और प्रक्रियाएं 

कर पाएंगे। जहाां अंतर्राष्‍ट््ररी य निगमेें शामिल होती हैैं, वहाां उनके ‘’गृह’’ राष्टट्र  

को उन निगमोों और मेजबान देशोों, दोनोों की सहायता करने मेें भूमिका अदा 

करनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्‍यवसाय मानवाधिकार 

हनन मेें शामिल तो नहीीं हो रहा हैैं, जबकि पड़़ो‍सी राष्‍ट््र  महत्‍वपूर््ण अतिरिक्‍त 

सहायता प्रदान कर सकता है। 

इस बारे मेें बेहतर नीतिगत सुसंगति प्राप्‍त करने और ऐसी परिस्थितियोों मेें 

व्‍यावसायिक उपक्रमोों को पर्याप्‍त सहायता प्रदान करने के लिए राष्‍ट््रो ों को 

अपनी विकास सहायक एजेन्सियोों, विदेशी और व्‍यापार मंत्रालयोों और अपनी 

राजधानियोों मेें निर्यात वित्‍त संस्‍थानोों और अपने उच्‍चायोगोों के भीतर और 

साथ ही इन एजेन्सियोों और मेजबान सरकारी उपक्रमोों के साथ नजदीकी 

सहयोग विकसित करना चाहिए; समस्‍याओ ंके बारे मेें सरकारी एजेन्सियोों 

और व्‍यावसायिक उपक्रमोों को सचेत करने के लिए पूर््व सूचना संकेतक 

विकसित करना; और इन संदर्भभों या हालातोों मेें सहयोग के लिए उपक्रमोों द्वारा 

किसी विफलता के बारे मेें उपयुक्‍त परिणाम संलग्‍न करना, जिसमेें मौजूदा 

सरकारी सहायता या सेवाएं वापिस लेने को नकारना, या जहाां यह संभव नहीीं 

हैैं उनके भावी प्रावधानोों को नकारना शामिल है।

राष्‍ट््रो ों को युद्ध प्रभावित क्षेत्ररों मेें मानवाधिकारोों के दरुूपयोगोों के बारे मेें बढ़़े 

हुए खतरोों से व्‍यावसायिक उपक्रमोों को सचेत करना चाहिए। उन्‍हेें समीक्षा 

करनी चाहिए कि क्‍या उनकी नीतियाां, विधान, विनियमन और प्रवर््तन उपाय 

इस प्रकार के बढ़़े खतरे से निपटने के लिए प्रभावी ढ़़ंग से कारगर हैैं या नहीीं, 

जिसमेें व्‍यवसाय द्वारा मानवाधिकारोों की विधिवत सचेतना के लिए प्रावधानोों 

के माध्‍यम से परिस्थितियोों से निपटना शामिल हैैं। राष्टट्र  जहाां कहीीं भी अंतरालोों 

की पहचान करते हैैं, तो उन्हहें तत्काल समाधान के लिए उपयुक्‍त कदम उठाने 

चाहिए। इसमेें उनके क्षेत्र और/या क्षेत्राधिकार मेें मूल रूप से काम करने वाली 

या प्रचालन करने वाले उपक्रमोों के लिए सिविल, प्रशासनिक या आपराधिक 

देयता की खोज शामिल है जो मानवाधिकारोों के दरुूपयोगोों को बढ़़ावा दे 

सकते हैैं या योगदान देते हैैं। इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट््रो ों को ऐसे कार्ययों को 

रोकने और हल करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोणोों पर विचार करना चाहिए 

और साथ ही प्रभावी सामूहिक प्रयासोों मेें सहायता करनी चाहिए। 

ये सभी उपाय सशस्‍त्र युद्ध की स्थितियोों मेें अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवीयता कानून 

के अंतर््गत और अंतर्राष्‍ट््ररी य आपराधिक कानून के अंतर््गत राष्‍ट््रो ों की 

प्रतिबद्धताओ ंके अतिरिक्‍त हैैं।

स्‍थापित करने की पात्र बनाती हैैं। क्षैतिज नीति संबद्धता का अर््थ राष्‍ट््ररी य और 

अंतराष्‍ट््ररी य स्‍तरोों, दोनोों पर विभागोों और एजेन्सियोों की सहायता करना और 

उन्हहें सुसज्जित करना है जो व्‍यावसायिक पद्धतियोों को आकार देती है – इनमेें 

वे भी शामिल होते हैैं जो कॉरपोरेट कानून और सुरक्षा विनियमनोों, निवेश, 

निर्यात क्रेडि ट और बीमा, व्‍यापार और श्रम के लिए जिम्‍मेदार हैैं और इस 

प्रकार कार््य करती हैैं जो सरकार की मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंके सुसंगत है। 
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9.  राष्‍ट्र ों को अन्‍य राष्‍ट्र ों या व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के साथ व्‍यवसाय संबधंी नीति को आगे बढ़़ात ेसमय अपनी मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंको परूा 

करन ेके लिए घरेलू नीति मेें भी पर्याप्त स्थान बनाए रखना चाहिए, जैसे कि निवेश संधियोों या करारोों के माध्‍यम से। 

10.  राष्‍ट्र ों को, बहुपक्षीय संस््‍थथानोों जो व्‍यवसाय-संबधंित मामलोों से संबधं रखत ेहैैं, के सदस्‍यों के रूप मेें, निम्‍नलिखित करना चाहिए:

व््‍ययाख््‍यया :

आर््थथिक करार राष्टट्र  द्वारा पूर््ण किए जाते हैैं - या तो अन्‍य राष्‍ट््रो ों के साथ या 

व्‍यावसायिक उपक्रमोों के साथ – जैसे कि द्विपक्षीय निवेश संधियाां, निवेश 

परियोजनाओ ंके लिए मुक्त व्‍यापार अनुबंध या करार आदि राष्‍ट््रो ों के लिए 

आर््थथिक अवसरोों का सृजन करते हैैं। परन्‍तु ये सरकारोों की घरेलू नीतियोों को 

प्रभावित करते हैैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्‍ट््ररी य निवेश अनुबंधोों के संदर््भ 

राष्‍ट््रो ों को नए मानवाधिकार विधान को पूर््णत: लागू करने से रोकते हैैं या 

यदि वे ऐसा करते है तो अंतर्राष्‍ट््ररी य मध्यस्थता से बाांधने का खतरा होता है। 

इसलिए, राष्‍ट््रो ों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवश्‍यक निवेशक सुरक्षा 

प्रदान करके ऐसे करार की शर्ततों के अधीन मानवाधिकारोों की सुरक्षा की 

पर्याप्‍त नीति और विनियामक क्षमता को बनाए रखेें।

(क)	 यह सुनिश्चित करने की माांग करनी चाहिए कि वे संस््‍थथाएं न तो अपने सदस्‍य देशोों को मानवाधिकारोों की रक्षा करने के लिए अपना कर््तव्‍य पूरा करने 

की क्षमता को रोकती है और न ही व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करने से रोकती हैैं; 

(ख)	 अपने संबंधित आदेशोों और क्षमताओ ंके भीतर उन संस््‍थथाओ ंको प्रोत््‍ससाहित करेेंगे ताकि मानवाधिकारोों के प्रति के लिए व्‍यवसायोों के सम््‍ममान को 

बढ़़ावा दिया जा सके, और जहाां अनुरोध किया जाए तो व््‍ययावसायिक उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकार हनन होने के विरूद्ध सुरक्षा करने के अपने कर््तव्‍य को पूरा करने 

मेें राष्‍ट्र ों की सहायता की जाए, जिसमेें तकनी‍की सहायता, क्षमता-निर्माण और जागरूकता-वर््धन के माध्‍यम से ऐसा करना शामिल है;

(ग)	 व्‍यवसाय और मानवाधिकार चुनौतियोों के प्रबंधन मेें साझागत समझ और उन्‍नत अंतर्राष््‍टट्र रीय सहयोग को बढ़़ावा देने के लिए इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों 

को आगे बढ़़ाना। 

व््‍ययाख््‍यया :

अंतर्राष्‍ट््ररी य स्‍तर पर बेहतर नीति संबद्धता की भी आवश्‍यकता होती है 

जिसमेें वे भी शामिल हैैं जहाां राष्‍ट््र  ऐसे बहुपक्षीय संस्‍थानोों मेें भाग लेते हैैं 

जो व्‍यवसाय संबंधी मामलोों से संबंधित कार््य करते हैैं, जैसे कि अंतर्राष्‍ट््ररी य 

व्‍यापार और वित्‍तीय संस्‍थान। राष्‍ट््र  ऐसे संस्‍थानोों मेें भाग लेने के दौरान 

अपनी मानवाधिकार कानून बाध्‍यताओ ंको बनाए रखते हैैं। 

ऐसा संस्‍थानोों के माध्‍यम से क्षमता निर्माण करना और जागरूकता मेें 

वृद्धि करना सभी राष्‍ट््रो ों की सुरक्षा के अपने कर््तव्‍योों को पूरा करने के लिए 

सहायता मेें महत्‍वपूर््ण भूमिका निभा सकते हैैं जिसमेें चुनौतियोों और श्रेष्‍ठ 

पद्धतियोों के बारे मेें सूचना साझा करने मेें सक्षम बनाना भी शामिल हैैं क्ययोंकि 

इससे अधिक संगत दृष्टिकोणोों को बढ़़ावा मिलता है।

बहुपक्षीय संस्‍थानोों के माध्‍यम से सामूहिक कार््रवाई यह बात सुनिश्चित 

करवाने मेें राष्टट्र रों की मदद करती है कि व्‍यवसाय मानवाधिकारोों का सम्मान 

करेें। बहुपक्षीय संस्‍थानोों और अन्‍य हितधारकोों के बीच सहयोग भी एक 

महत्‍वपूर््ण भूमिका निभा सकता है। 

ये मार््गदर््शक सिद्धधांत इस संबंध मेें एक सामान्‍य संदर््भ बिदं ुप्रदान करते हैैं 

और एक संचित सकारात्‍मक प्रभाव के निर्माण के लिए एक उपयोगी आधार 

का कार््य कर सकता है जो सभी हितधारकोों की संबंधित भूमिकाओ ंऔर 

जिम्‍मेदारियोों का ध्‍यान रखता है।
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11.  व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करना चाहिए। इसका अर््थ ह ैकि उन्‍हें दसूरोों के मानवाधिकारोों के उल््‍ललंघन से बचना चहिए 

और जिनके साथ वे जुड़़े हैैं उन लोगोों के मानवाधिकारोों के प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करना चाहिए।

II) मानवाधिकारोों के सम््‍ममान की

कॉरपोरेट जिम््‍ममेदारी

क.	 बुनियादी सिद्धधांत

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

मानवाधिकारोों के सम््‍ममान की जिम््‍ममेदारी सभी व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के लिए 

अपेक्षित आचरण का वैश्विक मानक है, वे चाहे कहीीं भी काम करते होों। यह 

राष्‍ट्र ों की क्षमताओ ंऔर/या अपनी स्‍वयं की मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंको 

पूरा करने की इच्छा से मुक्त होती हैैं और उन बाध्‍यताओ ंको समाप्‍त नहीीं 

करती है। और यह मानवाधिकारोों की सुरक्षा करने वाले राष््‍टट्र रीय कानूनोों और 

विनियमनोों के अनुपालन के अलावा विद्यमान हैैं। 

मानवाधिकारोों के प्रतिकूल प्रभावोों को सम््‍बबोधित करने के लिए उनके बचाव, 

उन््‍ममूलन और जहाां उपयुक्‍त हो उपचार के लिए पर्याप्‍त उपाय करने की 

आवश्‍यकता होती है। (क)	 अपनी स्‍वयं की गतिविधियोों के माध्‍यम से प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को करने या इनमेें योगदान करने से बचेें और इन प्रभावोों के होने पर इनकी 

सूचना देें;

(ख)	 प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को रोकने या समाप्‍त करने की सोचना, जो अपने व््‍ययावसायिक संबंधोों द्वारा उनके प्रचालनोों उत््‍पपादोों या सेवाओ ंसे 

प्रत्‍यक्ष जुड़़े हैैं, चाहे उन्‍होंने उन प्रभावोों मेें योगदान नहीीं दिया हो। 

क्‍योंकि व््‍ययावसायिक उपक्रमोों का प्रभाव वास्‍तव मेें अंतर्राष््‍टट्र रीय मान्‍यता प्राप्‍त मानवाधिकारोों के सम््‍पपूर््ण स््‍पपेक्‍ट्रम पर पड़ता है, सम््‍ममान करने की उनकी जिम््‍ममेदारी 

ऐसे सभी अधिकारोों पर लागू होती हैैं। व्यावहारिक स्तर पर, कुछ मानवाधिकार विशेष उद्योगोों या संदर्भभों मेें दसूरे मानवाधिकारोों से अधिक खतरे मेें रह सकते हैैं 

और इसलिए उन पर अधिक ध््‍ययान दिया जाएगा। हालाांकि, परिस्थितियाां बदल सकती हैैं, इसलिए सभी मानवाधिकारोों की आवधिक समीक्षा होनी चाहिए।

अंतर्राष््‍टट्र रीय स्‍तर पर पहचाने गए महत्‍वपूर््ण मानवाधिकारोों की एक प्राधिकृत सूची अंतर्राष््‍टट्र रीय मानवाधिकार बिल मेें निहित है (इसमेें सार््वभौमिक मानवाधिकार 

व््‍ययावसायिक उपक्रम प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों से जुड़़ा हो सकता है, चाहे अपनी स्‍वयं की गतिविधियोों द्वारा या अन्य पक्षषों के साथ अपने व््‍ययावसायिक संबंधोों 

के परिणामस्‍वरूप। मार््गदर््शक सिद्धधांत संख्या 19 मेें उन स्थितियोों को आगे विस््‍ततार से बताया गया है कि किस प्रकार व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को इन परिस्थितियोों 

को सम््‍बबोधित करना चाहिए। इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों के उद्देश्‍य के लिए किसी व््‍ययावसायिक उपक्रम की ‘’गतिविधियोों’’ को समझा जाता है ताकि दोनोों कार््रवाई 

और विलोपनोों को शामिल करने के लिए समझा जाता है; और उसके ‘’व््‍ययावसायिक संबंधोों को व््‍ययावसायिक भागीदारोों, अपनी मूल्य श्रंखला मेें सभी इकाईयोों, 

और अपने व््‍ययावसायिक परिचालनोों, उत््‍पपादोों या सेवाओ ंके साथ प्रत्‍यक्ष रूप से जुड़़ी हुई कोई अन्‍य गैर-राष्‍ट्र  या राष्‍ट्र  इकाई के साथ संबंध शामिल करने के लिए 

समझा जाता है ।

व््‍ययावसायिक उपक्रम मानवाधिकारोों को समर््थन देने और बढ़़ावा देने के लिए 

अन्‍य प्रतिबद्धताओ ंया गतिविधियोों का जिम््‍ममा ले सकते हैैं, जिससे अधिकारोों 

के सदपुयोग मेें योगदान होगा। परन््‍ततु इसका मतलब यह नहीीं है कि उनके 

पूरे संचालन के दौरान मानवाधिकारोों के सम््‍ममान मेें विफलता को माफ किया 

जाएगा। 

व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को अपनी स्‍वयं की मानवाधिकार बाध्‍यताओ ंको पूरा 

करने के लिए राष्‍ट्र  की क्षमताओ ंको कम नहीीं आंकना चाहिए, जिसमेें वे 

कार््यवाईयाां शामिल हैैं जो न््‍ययायिक प्रक्रियाओ ंकी अखंडता को कमजोर कर 

सकती है।

12.  मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करन ेकी व््‍ययावसायिक उपक्रमोों की जिम््‍ममेदारी का संबधं कम से कम अंतर्राष््‍टट्ररीय  स्‍तर पर मान्‍यता प्राप्‍त 

मानवाधिकारोों से ह ैजैसा कि अंतर्राष््‍टट्ररीय  मानवाधिकार बिल और कार््यक्षेत्र मेें मौलिक सिद्धधांतोों और अधिकारोों पर अंतर्राष््‍टट्ररीय  श्रमिक संगठन 

घोषणा मेें निर्धारित मौलिक अधिकारोों से संबधंित सिद्धधांतोों मेें व्‍यक्‍त किए गए हैैं।

13.  मानवाधिकारोों के सम््‍ममान की जिम््‍ममेदारी मेें आवश्‍यकता होती ह ैकि व््‍ययावसायिक उपक्रम:

घोषणा और प्रमुख कानून जिस‍के माध्‍यम से इसका कोडीकरण किया गया है : सिविल और राजनीतिक अधिकारोों संबंधी अंतर्राष््‍टट्र रीय प्रसंविदा), जो आईएलओ 

के आठ प्रमुख सम््‍ममेलनोों मेें मौलिक अधिकारोों से संबंधित सिद्धधांतोों के साथ युग्मित हैैं जैसा कि कार््यस्थल पर मौलिक सिद्धधांत और अधिकारोों की घोषणा मेें 

निर्धारित किया गया है। ये ऐसे मानक हैैं जिनके विरूद्ध अन्‍य सामाजिक उपक्रम व््‍ययावसायिक उपक्रमोों पर मानवाधिकारोों के प्रभाव का मूल्‍यांकन करते हैैं। 

मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करने की व््‍ययावसायिक उपक्रमोों की जिम््‍ममेदारी विधिक देयता और प्रवर््तन के मामलोों से अलग है जो संगत क्षेत्राधिकार मेें राष््‍टट्र रीय कानून 

के प्रावधानोों द्वारा विशाल स्‍तर पर परिभाषित होते हैैं।

परिस्थितियोों के आधार पर, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को अतिरिक्‍त मानकोों पर विचार करने की आवश्‍यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, उपक्रमोों को विशेष 

समूहोों या जनसंख््‍यया से संबंधित व्‍यक्तियोों के अधिकारोों का सम््‍ममान करना चाहिए, जहाां उनका उन पर प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव हो सकता है। इस संबंध मेें, 

संयुक्‍त राष्‍ट्र  दस््‍ततावेजोों ने स्थानीय लोगोों; महिलाओ;ं राष््‍टट्र रीय या नीतिपरक, धार््ममिक और भाषायी अल्‍पसंख्‍यकोों; बच्‍चों; अक्षम लोगोों; और प्रवासी मजदरूोों और 

उनके परिवारोों के अधिकारोों को अधिक विस््‍ततार से बताया है। इसके अतिरिक्‍त, सशस्‍त्र युद्ध की स्थितियोों मेें उपक्रमोों को अंतर्राष््‍टट्र रीय मानवता कानून के मानकोों 

का सम््‍ममान करना चाहिए।
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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

14.  मानवाधिकारोों के सम््‍ममान के लिए व््‍ययावसायिक उपक्रमोों की जिम््‍ममेदारी सभी उपक्रमोों पर उनके आकार, क्षेत्र, प्रचालनात्‍मक संदर््भ, स््‍ववामित्‍व 

और ढाांच ेपर ध्यान दिए बिना लागू होती ह।ै फिर भी, उन साधनोों का स्तर और जटिलता उन कारकोों पर निर््भर करती हैैं जिसके माध्‍यम से उपक्रम 

अपनी जिम््‍ममेदारी को परूा करत ेहैैं और उपक्रम के प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों की कठिनता के अनसुार भिन्‍न होती हैैं।

15.  मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करन ेकी अपनी जिम््‍ममेदारी को परूा करन ेके लिए व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के पास अपन ेआकार और परिस्थितियोों के 

लिए उपयकु्‍त नीतियाां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिसमेें निम्‍नलिखित शामिल हैैं:

व््‍ययाख््‍यया :

वे माध्‍यम जिनसे कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम मानवाधिकारोों के सम््‍ममान के लिए अपनी जिम््‍ममेदारी को पूरा करता है अन्‍य कारकोों के साथ-साथ अपने आकार 

के आनुपातिक होगा। छोटे और मध्‍यम आकार के उपक्रमोों मेें कम क्षमता होने के साथ-साथ बड़़ी कम्‍पनियोों की तुलना मेें प्रक्रियाएं और प्रबंधन ढ़ांचा अधिक 

अनौपचारिक हो सकता है, इसलिए उनकी संबंधित नीतियाां और प्रक्रियाएं विभिन्‍न आकार लेें लेेंगी। परन््‍ततु कुछ छोटे और मध्‍यम आकार के उपक्रमोों की 

गतिविधियोों के गंभीर मानवाधिकार प्रभाव हो सकते हैैं, जिनमेें उनके आकार के निरपेक्ष सदृश उपायोों को करने की आवश्‍यकता होगी। प्रभावोों की गंभीरता उनके 

स्तर, क्षेत्र और उसके उपचारहीन चरित्र द्वारा आंकी जाएगी। वे माध्‍यम जिनके जरिए से कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम मानवाधिकारोों के सम््‍ममान की अपनी जिम््‍ममेदारी 

को पूरा करता है, वह माध्यम उन आधारोों पर भी भिन्‍न हो सकते हैैं कि वह किसी कॉरपोरेट समूह के साथ या वैयक्तिक रूप से व्‍यवसाय करता है औऱ वह ऐसा 

व्यवसाय किस हद तक करता है। हालाांकि, मानवाधिकारोों के सम््‍ममान की जिम््‍ममेदारी सभी व््‍ययावसायिक उपक्रमोों पर पूर््णत: और बराबर लागू होती है।

(क)	 मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करने के लिए अपनी जिम््‍ममेदारी को पूरा करने के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता;

(ख)	 मानवाधिकार की विधिवत सचेतना प्रक्रिया ताकि इस बात की पहचान, बचाव, समापन और हिसाब लगाया जा सके कि वे किस प्रकार मानवाधिकारोों 

पर अपना प्रभाव डालते हैैं;

(ग)	 उनके द्वारा उत्‍पन्‍न या जिसमेें वे योगदान देते हैैं, ऐसे प्रतिकूल मानवाधिकारोों के प्रभावोों के उपचार को सक्षम बनाने के लिए प्रक्रियाएं। 

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को यह जानने और दर्शाने की आवश्‍यकता होती है कि वे मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करते हैैं। वे ऐसा तब तक नहीीं कर सकते जब तक 

उनके पास निश्चित नीतियाां और प्रक्रियाएं मौजूद नहीीं होती। सिद्धधांत 16 से 24 मेें इस विषय पर विस््‍ततार से चर्चा की गई है।

16.  मानवाधिकरोों का सम््‍ममान करन ेकी अपनी जिम््‍ममेदारी के आधार 

के तौर पर व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को नीति के निम्‍नलिखित कथन 

के माध्‍यम से इस जिम््‍ममेदारी को परूा करन ेके लिए अपनी प्रतिबद्धता 

दर्शानी चाहिए कि:

(क) इसे व््‍ययावसायिक उपक्रम के सर्वोच्‍च वरिष्‍ठ स्‍तर पर स््‍ववीकार किया 

गया है;

(ख) इस पर उचित आंतरिक और/या बाहरी विशेषज्ञञों से राय ली गई है;

(ग) यह अपने प्रचालनोों, उत््‍पपादोों या सेवाओ ंसे प्रत्‍यक्ष रूप से जुड़़े कार््ममिक, 

व््‍ययावसायिक भागीदारोों और अन्‍य पक्षषों की उपक्रम की मानवाधिकार उम््‍ममीदोों 

को बताता हैैं;

(घ) यह सार््वजनिक रूप से उपलब्‍ध है और सभी कार््ममिकोों, व््‍ययावसायिक 

भागीदारोों और अन्‍य संगत पक्षषों को आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रेषित 

किया गया है;

(च) यह सम््‍पपूर््ण व््‍ययावसायिक उपक्रम मेें अंत: स््‍थथापित करने के लिए 

आवश्‍यक प्रचालनात्‍मक नीतियोों और प्रक्रियाओ ंमेें झलकता है।

शब्‍द ‘’कथन’’ का सामान्‍यत: उपयोग यह व्‍याख्‍या करने के लिए किया 

जाता है कि कोई उपक्रम अपनी जिम्‍मेदारियोों, प्रतिबद्धताओ ंऔर आशाओ ं

को सार््वजनिक रूप से स्‍थापित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति कथन मेें पर्याप्‍त रूप से सभी सूचनाएं 

शामिल हैैं, वह व्‍यावसायिक उपक्रम के प्रचालनोों की जटिलता के अनुसार 

भिन्‍न होगा। विशेषज्ञता विभिन्‍न स्रोतोों से प्राप्‍त की जा सकती है इसमेें 

विश्‍वनीय ऑनलाइन या लिखित संसाधनोों से लेकर विख्‍यात विशेषज्ञञों के 

साथ परामर््श भी लिया जा सकता है। 

ख.	 प्रचालनात्‍मक सिद्धधांत

नीतिगत प्रतिबद्धता

प्रतिबद्धता का कथन सार््वजनिक रूप से उपलब्‍ध होना चाहिए। इसे 

सक्रिय तौर पर उन इकाईयोों को भेजा जाना चाहिए जिनके साथ उपक्रम 

के अनबंधनात्‍मक संबंध हैैं और अन्‍य इकाई दो उसके प्रचालनोों के साथ 

प्रत्‍यक्ष रूप से जुड़़े हुए हैैं; जिसमेें राष्‍ट््ररी य सुरक्षा बल; निवेशक; और 

मानवाधिकार खतरोों की संभावना वाले परिचालनोों के मामले मेें प्रभावित हो 

सकने वाले हितधारक शामिल हैैं। 

कथन और संबंधित नीतियोों तथा प्रक्रियाओ ंके आंतरिक सम्‍प्रेषण मेें स्‍पष्‍ट 

होना चाहिए कि जवाबदेही की क्‍या शर्ततें और प्रणालियाां होोंगी और संगत 

व्‍यावसायिक कार्ययों मेें कार््ममिक के लिए किसी आवश्‍यक प्रशिक्षण द्वारा 

सहायता दी जानी चाहिए। 

जिस प्रकार राष्‍ट््रो ों को नीति संबद्धता की दिशा मेें कार््य करना चाहिए, उसी 

प्रकार व्‍यावसायिक उपक्रमोों को मानवाधिकारोों के सम्‍मान की अपनी 

जिम्‍मेदारी तथा नीतियाां और प्रक्रियाएं जो उनकी व्‍यापक व्‍यावसायिक 

गतिविधियोों और संबंधोों को शासित करते हैैं के बीच संबद्धता के लिए 

प्रतिस्‍पर्द्धा की आवश्‍यकता है। इसमेें उदाहरण के लिए वे नीतियाां और 

प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए जो कार््ममिक; खरीद करने की प्रक्रियाओ;ं और 

समर््थन गतिविधियाां जहाां मानव अधिकार दाांव पर हैैं, के लिए वित्‍तीय और 

अन्‍य निष्‍पादन प्रोत्‍साहन स्‍थापित करती हैैं। 

इनके और किसी अन्‍य उपयुक्‍त माध्‍यम से नीति कथन को अपने सभी 

कार्ययों के माध्‍यम से व्‍यावसायिक उपक्रम के शीर््ष स्तर से अंत: स्‍थापित 

करना चाहिए जो अन्‍यथा मानवाधिकारोों के लिए जागरूकता या सम्‍मान 

के बिना कार््य कर सकती है।
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मानवाधिकार के प्रति विधिवत सचेतना
17.  इस बात की पहचान करन,े रोकन,े खत्म करन ेऔर पता लगान ेके लिए कि वे किस प्रकार अपन ेप्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को 

संबोधित करत ेहैैं, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को मानवाधिकारोों के बारे मेें विधिवत सचतेना करनी चाहिए। इस प्रक्रिया मेें, वास्‍तविक और संभावित 

मानवाधिकार प्रभावोों का मलू्‍यांकन निष्‍कर्षषों का एकीकरण और कार््य करना, जवाबोों की खोज करना और यह सम्‍‍प््रेषित करना कि किस प्रकार 

प्रभावोों को सम््‍बबोधित किया जाता है, शामिल होना चाहिए। मानवाधिकारोों के बारे मेें विधिवत सचतेना मेें: 

18. मानवाधिकार जोखिमोों का अनमुान लगान ेके लिए, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को किसी वास्‍तविक या संभव प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों की 

पहचान और मलू्‍यांकन करना चाहिए जिसमेें वे या तो अपनी स्‍वय ंकी गतिविधियोों या उनके व््‍ययावसायिक संबधंोों के परिणामस्‍वरूप शामिल हो 

सकत ेहैैं। इस प्रक्रिया मेें: 

(क) प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव शामिल किए जाने चाहिए जो कि एक व््‍ययावसायिक उपक्रम उत्‍पन्‍न कर सकता है या अपनी गतिविधियोों के माध्‍यम से योगदान 

दे सकता है जिसे उसके व््‍ययावसायिक संबंधोों द्वारा उनके परिचालनोों, उत््‍पपादोों या सेवाओ ंके साथ प्रत्‍यक्ष रूप से जोड़़ा जा सकता है;

(ख) व््‍ययावसायिक उपक्रम के आकार, गंभीर मानवाधिकार प्रभावोों का खतरा, तथा उसके प्रचालनोों की प्रकृति और संबंध के साथ जटिलताएं भिन्न-भिन्न होोंगी। 

(ग) इस बात को ध्यान करते हुए कि व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के परिचालन संबंधी और प्रचालनात्मक संदर््भ बदलते रहते हैैं, यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए।

(क)	 आंतरिक और/या स्‍वतंत्र बाहरी मानवाधिकार विशेषज्ञता प्राप्‍त करनी चाहिए, 

(ख)	 संभावित प्रभावित समूहोों और अन्‍य संगत हितधारकोों के साथ अर््थपूर््ण परामर््श मेें शामिल होना चाहिए, जैसा व््‍ययावसायिक उपक्रम के आकार के तथा 

प्रचालन की प्रकृति और संदर््भ के अनुसार उपयुक्‍त हो।

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

यह सिद्धधांत मानवाधिकारोों के लिए विधिवत सचेतना के मानकोों को 

परिभाषित करता है जबकि सिद्धधांत 18 से 21 उसके अनिवार््य घटकोों को 

विस््‍ततार से बताते हैैं। 

मानवाधिकार संबंधी खतरोों को व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के सम््‍भभावित प्रतिकूल 

मानवाधिकार प्रभाव समझा जाता है। सम््‍भभावित प्रभावोों को निवारण या 

अल््‍पपीकरण के माध्‍यम से सम््‍बबोधित किया जाना चाहिए ज‍बकि पहले से 

घटित हो चुके वास्‍तविक प्रभाव का उपचार किया जाना चाहिए (सिद्धधांत 22)

मानवाधिकार विधिवत सचेतना को उपक्रम की व््‍ययापक जोखिम-प्रबंधन 

प्रणालियोों के भीतर शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि वह अधिकार 

धारकोों के जोखिम शामिल करने के लिए स्वयं कंपनी के लिए उत्पन्न होने 

वाली कठिनाइयोों से ऊपर उठ कर मानवाधिकारोों की रक्षा और पहचान करेें।

मानवाधिकार विधिवत सचेतना को किसी नई गतिविधि या संबंध के विकास 

मेें जितना शीघ्र संभव हो प्रारभ कर देना चाहिए बशर्ते कि मानवाधिकार 

जोखिमोों को करार या अनुबंध बनाने के चरण पर पहले ही बढ़़ाए जा सकते हैैं 

या उनका उपशमन किया जा सकतेें और मर््जरोों या अधिग्रहणोों के माध्‍यम से 

पहले से उसमेें शामिल हो सकते हैैं। 

मानवाधिकार विधिवत सचेतना आयोजित करने की दिशा मेें पहला प्रारभिक कदम वास्‍तविक और संभव प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों की प्रकृति की पहचान 

और मूल्‍यांकन करना है जिसमेें कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्‍य प्रचालनोों के विशिष्ट संदर््भ मेें विशेष लोगोों पर पड़ने वाले विशेष 

प्रभावोों को समझना है। इसमेें विशेष तौर पर जहाां संभव हो एक प्रस््‍ततावित व््‍ययावसायिक गतिविधि के पूर््व मानवाधिकार संदर््भ का मूल्‍यांकन करना; प्रभावित होने 

वाले लोगोों की पहचान करना; संगत मानवाधिकार मानकोों और मामलोों की सूची बनाना; और यह अनुमान लगाना कि किस प्रकार पहचानी गई गतिविधि पर 

प्रस््‍ततावित गतिविधि और संबंधित व््‍ययावसायिक संबंधोों का प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव शामिल है। 

इस प्रक्रिया मेें, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को समूहोों या लोगोों से व्‍यक्तियोों पर किसी विशेष मानवाधिकार प्रभावोों पर विशेष ध््‍ययान देना चाहिए जिन पर असुरक्षा या 

हाशिए पर जाने का अत्‍यधिक खतरा हो सकता है और महिलाओ ंतथा पुरूषोों के सामने आने वाले विभिन्‍न खतरे ध््‍ययान मेें रखते हैैं। 

जबकि मानवाधिकार प्रभावोों के मूल्‍यांकन के लिए प्रक्रियाओ ंको अन्‍य प्रक्रियाओ ंके भीतर समाविष्‍ट किया जा सकता है जैसे कि जोखिम मूल्‍यांकन या 

वातावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्‍यांकन, उन्‍हें संदर््भ बिदं ुके रूप मेें सभी अंतर्राष््‍टट्र रीय स्‍तर पर मान्‍यता प्राप्‍त मानवाधिकारोों को शामिल करना चाहिए। 

क्‍योंकि मानवाधिकार परिस्थितियाां गतिशील हैैं, मानवाधिकार प्रभावोों का मूल्‍यांकन नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए; किसी नई गतिविधि या संबंध से 

जिस व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के पास अपनी मूल्‍य श््रृृंखला मेें विशाल संख््‍यया 

मेें इकाई होती हैैं वहाां उन सब मेें प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों के लिए 

विधिवत सचेतना काफी कठिन होगी। यदि ऐसा है, तो व््‍ययावसायिक 

उपक्रमोों को उन सामान्य क्षेत्ररों की पहचान कर लेनी चाहिए जहाां प्रतिकूल 

मानवाधिकारोों के प्रभावोों का खतरा काफी अधिक है चाहे वह कुछ 

आपूर््ततिकर्ताओ ंया ग्राहकोों के प्रचालन संदर््भ मेें हो, विशेष प्रचालनोों, शामिल 

उत््‍पपादोों या सेवाओ ंके या अन्‍य संगत विचारोों के संदर््भ मेें हो और इन्‍हें 

मानवाधिकार विधिवत सचेतना के लिए प्राथमिकता दी जाए।

     

जब एक व््‍ययावसायिक उपक्रम अन्‍य पक्षषों के कारण से प्रतिकूल मानवाधिकार 

प्रभावोों मेें योगदान देता है या योगदान देता हुआ प्रतीत होता है, तो 

सहापराधिता का प्रश्‍न उठ सकता है। सहापराधिता के गैर-विधिक और 

विधिक दोनोों अर््थ हैैं। गैर विधिक मामले के तौर पर व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को 

अन्‍य पक्ष के कार्ययों मेें ‘’सहापराधी’’ होना समझा जा सकता है जहाां, उदाहरण 

के लिए, उन्‍हें उस पार्टी द्वारा किए गए हनन से लाभ मिलता प्रतीत होता है। 

कानूनी मामले के रूप मेें, अधिकाांश राष््‍टट्र रीय क्षेत्राधिकार किसी अपराध के 

होने मेें सहापराधिता को रोकते हैैं, और ऐसे मामलोों मेें कई जगह व््‍ययावसायिक 

उपक्रमोों की आपराधिक जिम्मेदारी की अनुमति जी जाती है । विशेष तौर पर 

सिविल कार््रवाईयाां किसी उपक्रम का किसी भी प्रकार की क्षति पहंुचाने के 

अभिकथित योगदान पर भी आधारित हो सकती हैैं, हालाांकि यह हो सकता 

है कि उसे मानवाधिकारोों के नजरिए से न देखा जाए। अंतर्राष््‍टट्र रीय आपराधिक 

कानून विधिशास्‍त्र मेें बताया गया है कि सहायता और अवप्रेरित करने के लिए 

संगत मानकोों की सहायता से जानबूझकर प्रायोगिक सहायता या प्रोत््‍ससाहन 

प्रदान कर रहा है जिसका अपराध करने पर काफी प्रभाव होता है। 

उपयुक्‍त मानवाधिकार विधिवत सचेतना होने से किसी व््‍ययावसायिक उपक्रम 

को अपने खिलाफ हो सकने वाली किसी भी कानूनी कार््रवाई के जोखिम को 

कम करने मेें सहायता मिल सकती है। क्ययोंकि वह यह दिखा सकते हैैं कि 

उन्‍होंने किसी तथाकथित मानवाधिकार हनन के साथ संलिप्‍तता से बचने 

के लिए सभी तर््क संगत कदम उठाए थे। हालाांकि, ऐसी विधिवत सचेतना 

आयोजित करने वाले व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को यह नहीीं सोचना चाहिए कि 

ऐसा करने से वह स्‍वयं मानवाधिकार हनन करने या योगदान देने मेें उन्हहें 

स्‍वत: और पूर््णत: मुक््‍तति मिल जाएगी।



2 6 2 7

व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

पूर््व; प्रचालन मेें प्रमुख निर््णयोों या बदलावोों से पूर््व (उदाहरण बाजार प्रवेश, उत््‍पपाद लाांच, नीति बदलाव, या व्‍यवसाय मेें व््‍ययापक बदलाव); प्रचालन वातावरण मेें 

बदलावोों के जवाब या पूर््वसंपादन मेें (उदाहरण, उभरते सामाजिक तनाव); और किसी गतिविधि या संबंध के संपूर््ण जीवन मेें आवधिक रूप से।

व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को सक्षम बनाना ताकि वे अपने मानवाधिकार प्रभावोों का सटीक मूल्‍यांकन कर सकेें , उन्‍हें संभावित प्रभावित हितधारकोों की चितंाओ ंको 

समझना चाहिए और उनसे इस तरीके से प्रत्‍यक्ष परामर््श करना चाहिए जो प्रभावी प्रबंधन की भाषा और अन्‍य संभावित अड़चनोों पर ध््‍ययान देते हैैं। ऐसी स्थितियोों मेें 

जहाां ऐसा परामर््श संभव नहीीं है, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को विवेकपूर््ण विकल्‍पों पर विचार करना चाहिए जैसे कि विश्‍वसनीय, स्‍वतंत्र विशेषज्ञ संसाधनोों से परामर््श 

करना, जिसमेें मानवाधिकार उल््‍ललंघनकर्ता और सिविल समाज से अन्‍य शामिल हैैं।

मानवाधिकार प्रभावोों का मूल्ययांकन मानवाधिकार विधिवत सचेतना प्रक्रिया मेें परवर्ती कदमोों की सूचना देता है ।

19.  प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को रोकन ेऔर उनका उपशमन 

करन ेके लिए व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को संगत आंतरिक कार्ययों और 

प्रक्रियाओ ंमेें उनके प्रभाव मलू्‍यांकन से निष्‍कर्षषों को शामिल करना 

चाहिए और उपयकु्‍त कार््रवाई करनी चाहिए।

( क )	 प्रभावी एकीकरण के लिए यह आवश्यक ह ैकि 

i)  ऐसे प्रभावोों के संबोधन की जिम््‍ममेदारी व््‍ययावसायिक उपक्रम के भीतर 

उपयकु्‍त स्‍तर पर सौौंपी जाती ह;ै

ii)  आंतरिक निर््णय लेना, बजट आवंटन और निरीक्षण प्रक्रियाएं ऐसे 

प्रभावोों के प्रति प्रभावी जवाब सक्षम बनात ेहैैं

( ख )	 उपयकु्‍त कार््रवाई निम््‍ननानसुार भिन्‍न होगी : 

i)  क््‍यया व््‍ययावसायिक उपक्रम किसी प्रतिकूल प्रभाव का कारण ह ैया 

उसमेें योगदान देता ह ैया क््‍यया वह इसमेें अकेले शामिल ह ैक्‍योंकि वह 

प्रभाव एक व््‍ययावसायिक संबधं द्वारा उसके परिचालनोों, उत््‍पपादोों या 

सेवाओ ंसे सीध ेतौर पर जुड़़ा ह।ै 

ii)  प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित करन ेमेें उसकी प्रभावन-क्षमता की 

सीमा। 

व््‍ययाख््‍यया :
मानवाधिकार प्रभावोों के मूल्‍यांकन से निकले विशेष निष्‍कर्षषों को 

व््‍ययावसायिक उपक्रम मेें पू्र््णत: शामिल करना केवल तब ही प्रभावशाली होगा 

जब मानवाधिकार नीति प्रतिबद्धता को सभी संगत व््‍ययावसायिक कार्ययों मेें 

समाविष्ट किया जाएगा। इसकी आवश्‍यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है 

कि मूल्‍यांकन निष्‍कर्षषों को सही तरीके से समझा गया है, उपयुक्‍त महत्‍व दिया 

गया है और लागू किया गया है। 

मानवाधिकार प्रभावोों के मूल्‍यांकन मेें व््‍ययावसायिक उपक्रमोों ने वास्‍तविक 

और संभव प्रतिकूल प्रभावोों दोनोों पर विचार किया होगा। संभावित प्रभावोों को 

व््‍ययावसायिक उपक्रम मेें निष्‍कर्षषों के पूर््ण एकीकरण के माध्‍यम से रोका या 

कम किया जा सकता है जबकि वास्‍तविक प्रभाव, वे जो पहले से घटित हैैं, 

उपचार का विषय होने चाहिए (सिद्धधांत 22)।

जहाां कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम किसी मानवाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव 

डालता है या डाल सकता है, उसे प्रभाव को बंद करने या रोकने के लिए 

आवश्‍यक कदम उठाने चाहिए। 

जहाां कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव मेें योगदान देता 

है या कोई योगदान दे सकता है, उसे अपने योगदान को बंद करने या रोकने 

और सर्वाधिक संभव सीमा तक किसी शेष प्रभाव को कम करने के लिए 

अपनी प्रभावन क्षमता के उपयोग के लिए आवश्‍यक कदम उठाने चाहिए। 

प्रभावन क्षमता को वहाां विद्यमान समझा जाता है जहाां उपक्रम मेें क्षति पहंुचाने 

वाली किसी इकाई की गलत पद्धतियोों मेें बदलाव को प्रभावी करने की क्षमता 

है। 

जहाां किसी व््‍ययावसायिक उपक्रम ने किसी भी प्रतिकूल मानवाधिकर 

प्रभाव मेें योगदान नहीीं दिया है परन््‍ततु वह प्रभाव अन्‍य इकाई के साथ उसके 

व््‍ययावसायिक संबंध होने से और उस उपक्रम के प्रचालनोों, उत््‍पपाद या सेवाओ ं

से सीधे संबंध होने से स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। उन कारकोों मेें से जो 

ऐसी परिस्थितियोों मेें उपयुक्‍त कार््रवाई का निर्धारण करेेंगे संबंधित इकाई पर 

उस उपक्रम की प्रभावन क्षमता पर निर््भर करता है, इसमेें यह देखा जाएगा कि 

उस उपक्रम के लिए संबंध कितना महत्‍वपूर््ण है, हनन की गंभीरता कितना 

है और क््‍यया उस इकाई के साथ संबंध को समाप्‍त करने के भी प्रतिकूल 

मानवाधिकार परिणाम होोंगे। 

जितनी अधिक जटिल स्थिति होगी और मानवाधिकारोों पर उसके निहितार््थ 

जितने गंभीर होोंगे, उपक्रम के लिए उतना ही महत्वपूर््ण हो जाएगा कि वह ऐसी 

स्थिति से निपटने के तरीके के बारे मेें जानने के लिए स्‍वतंत्र विशेषज्ञ परामर््श 

ले।

यदि व््‍ययावसायिक उपक्रम के पास प्रतिकूल प्रभाव को रोकने या कम करने 

की प्रभावन क्षमता है, तो उसे उसका उपयोग कर लेना चाहिए। और यदि उसमेें 

प्रभावन क्षमता की कमी है तब उपक्रम के पास उसमेें वृद्धि करने के तरीके 

होोंगे। प्रभावन क्षमता को बढ़़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए संबंधित 

इकाई को क्षमता निर्माण या अन्‍य प्रोत््‍ससाहन प्रदान करना या अन्‍य उपक्रमोों के 

साथ सहयोग करना। 

कई बार ऐसी भी परिस्थितियाां होती हैैं जिनमेें उपक्रम के पास प्रतिकूल प्रभावोों 

को रोकने या कम करने के लिए प्रभावन क्षमता की कमी होती है और वह 

अपनी प्रभावन क्षमता मेें वृद्धि करने मेें भी सक्षम नहीीं होता है। यहाां उपक्रम को 

संबंध समाप्‍त करने पर विचार करना चाहिए जिसमेें ऐसा करने के संभावित 

प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव के विश्‍वसनीय मूल्‍यांकन को ध््‍ययान मेें रखना 

चाहिए। 

जहाां संबंध उपक्रम के लिए ‘’महत्‍वपूर््ण’’ है, उसे समाप्‍त करने से अधिक 

चुनौतियाां उभरती हैैं। किसी संबंध को महत्‍वपूर््ण तभी समझा जा सकता है 

यदि वह एक ऐसा उत््‍पपाद या सेवा प्रदान करता है जो उपक्रम के व्‍यवसाय के 

लिए अनिवार््य है और जिसके लिए कोई तर््क संगत वैकल्पिक स्रोत विद्यमान 

नहीीं है। यहाां प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव की गंभीरता पर भी विचार करना 

चाहिए; जितना गंभीर हनन होगा उतना शीघ्र उपक्रम को इस बात पर निर््णय 

लेने से पूर््व बदलाव देखने की आवश्‍यकता होगी कि क््‍यया उसे संबंध समाप्‍त 

करना चाहिए या नहीीं। किसी भी स्थिति मेें, जब तक हनन होता रहेगा और 

उपक्रम संबंध बनाए रखेगा, उसे प्रभाव को कम करने के लिए अपने चालू 

प्रयासोों को प्रदर््शशित करने मेें सक्षम होना चाहिए और संबंध को बनाए रखने के 

लिए किसी भी परिणामोों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह परिणाम प्रतिष््‍ठठा, 

वित््‍ततीय या विधिक किसी भी तरह के भी हो सकते हैैं।
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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

20.  यह देखन ेके लिए कि क््‍यया मानवाधिकार प्रभावोों की व््‍ययाख््‍यया का समाधान किया जा रहा 

है, व्‍यवसाय उपक्रमोों को अपनी प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता पर निगरानी रखनी चाहिए। यह 

निगरानी: 

(क)  उपयुक्‍त गुणात्‍मक और मात्रात्‍मक संसूचकोों पर आधारित होनी चाहिए;

(ख)  आंतरिक और बाहरी दोनोों स्रोतोों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर होनी चाहिए जिसमेें प्रभावित 

हितधारक शामिल होने चाहिए।

व््‍ययाख््‍यया :
किसी व््‍ययावसायिक उपक्रम के लिए इस बात की निगरानी करना आवश्‍यक है कि उसकी मानवाधिकार 

नीतियोों को ईष्‍टतम तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीीं है, क््‍यया उसने पहचाने गए मानवाधिकार प्रभावोों 

का प्रभावी जवाब दिया है और निरतर सुधार करने के लिए काम किया है।

व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को खतरे मेें फंस सकने वाले या हाशिए पर जा सकने वाले लोगोों के ऐसे समूहोों या 

लोगोों से उपक्रम की प्रतिक्रिया के कारण से एक-एक व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रभावकारिता जानने 

के लिए विशेष तौर पर कोशिश करनी चाहिए।

निगरानी प्रक्रिया को संगत आंतरिक रिपोर््टििंग प्रक्रियाओ ंमेें शामिल किया जाना चाहिए। व््‍ययावसायिक 

उपक्रम अन्‍य मामलोों के संबंध मेें पहले से इस्तेमाल किए जा रहे तरीकोों या साधनोों का भी इस्तेमाल कर 

सकते हैैं। इसमेें प्रदर््शन करार और समीक्षाओ ंके साथ-साथ सर्वेक्षण और लेखा परिक्षाएं शामिल हैैं जिसमेें 

जहाां भी उचित हो अलग-अलग जेेंडर के डाटा का उपयोग होता है। प्रचालनात्‍मक स्‍तर का शिकायत तंत्र 

प्रत्‍यक्ष तौर पर प्रभावित लोगोों से किसी व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के मानवाधिकार विधिवत सचेतना की 

प्रभावकारिता का महत्‍वपूर््ण फीडबैक भी प्रदान कर सकता है (सिद्धधांत 29 देखेें)। 

21.  इस बात का पता लगान ेके लिए कि वे किस प्रकार अपन ेमानवाधिकार प्रभावोों को का हल करत ेहैैं, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को इस बारे मेें बाहर 

से सूचना देन ेके लिए तयैार रहना चाहिए, विशेषकर तब जब चितंाएं प्रभावित हितधारकोों द्वारा या उनकी तरफ से उठी होों। ऐसे व््‍ययावसायिक उपक्रम 

जिनके प्रचालन या प्रचालनात्‍मक संदर््भ गंभीर मानवाधिकर प्रभावोों का खतरा पदैा करत ेहैैं, उनको औपचारिक तौर पर रिपोर््ट देनी चाहिए कि वे 

कैसे समाधान कर सकत ेहैैं। सभी घटनाओ ंमेें सम्‍‍प््रेषण को निम्‍नवत होना चाहिए: 

(क)	 ऐसे प्रकार का होना चाहिए जो एक उपक्रम के मानवाधिकार प्रभावोों को दर्शाते हैैं और अपने अभिप्रेत श्रोताओ ंतक पहंुचना चाहिए;

(ख)	 ऐसी सूचना प्रदान करनी चाहिए जो कि किसी शामिल विशेष मानवाधिकार प्रभाव के लिए उपक्रम की प्रतिक्रिया की पर्याप्‍तता के मूल्‍यांकन के लिए 

पर्याप्‍त है;

(ग)	 इसके परिणामस्‍वरूप प्रभावित हितधारकोों, कार््ममिकोों और व््‍ययावसायिक गोपनीयता की तर््क संगत आवश्‍यकताओ ंके प्रति खतरा पैदा न करेें।

व््‍ययाख््‍यया :
मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करने की जिम््‍ममेदारी मेें यह जरूरी होता है व््‍ययावसायिक उपक्रमोों ने ऐसी नीतियोों और प्रक्रियाओ ंको सही बनाया है जिनके माध्‍यम से वे 

दोनोों जानते हैैं और दिखाते हैैं कि वे प्रचलित मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करते हैैं। इसमेें सम्‍‍प््रेषण शामिल होता है और प्रभावित हो सकने वाले व्‍यक्तियोों या समूहोों 

या निवेशकोों सहित अन्य हितधारकोों को पारदर््शशिता और जवाबदेही का उपाय प्रदान करता है।

यह बातचीत या संवाद अनेक प्रकार से हो सकता है जिसमेें व्‍यक्तिगत बैठकेें , ऑनलाइन बातचीत, प्रभावित हितधारकोों के साथ परामर््श करना और औपचारिक 

सार््वजनिक रिपोर््ट आदि। औपचारिक रिपोर््टििंग परंपरागत वार््षषिक रिपोर्टटों और कॉरपोरेट जिम््‍ममेदारी/संधारणीय रिपोर्टटों से स्‍वयं उभर रही है जिसमेें ऑनलाइन 

अपडेट और एकीकृत वित्‍त और गैर-वित्‍त रिपोर्टटें शामिल होती हैैं। 

उपक्रमोों द्वारा औपचारिक रिपोर््टििंग की आशा तब की जाती है जब गंभीर मानवाधिकार प्रभावोों के खतरे विद्यमान हो, चाहे वह व््‍ययावसायिक प्रचालनोों या 

प्रचालनात्‍मक संदर्भभों की प्रकृति के कारण हो। रिपोर््टििंग मेें वे विषय और संसूचक शामिल होने चाहिए जो इस बात से संबंधित होों कि किस प्रकार उपक्रम 

मानवाधिकारोों पर प्रतिकूल प्रभावोों की पहचान करके उनका समाधान करते हैैं। मानवाधिकार रिपोर््टििंग का स्‍वतंत्र प्रमाणन उसके विषय और विश्‍वसनीयता को 

मजबूत बना सकता है। क्षेत्र विशिष्ट संसूचक सहायक अतिरिक्‍त विवरण प्रदान कर सकते हैैं।
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22.  जहाां व््‍ययावसायिक उपक्रम को यह लगता ह ैकि उन्‍होंन ेप्रतिकूल प्रभाव डाले हैैं या उनमेें योगदान दिया है, तो उन्‍हें तर््क संगत प्रक्रियाओ ंके 

माध्‍यम से उनके उपचार मेें सहयोग प्रदान करना चाहिए।

24. जहाां वास्‍तविक और संभावित प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को हल करन ेके लिए कार््रवाइयोों को प्राथमिकता देना आवश्‍यक है, 

व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को पहले ऐसी गतिविधियोों को रोकना या कम करना चाहिए जो अधिक गंभीर हैैं या जहाां लंबित प्रतिक्रिया उन्‍हें अप्रतिकार््य 

बना देगी। 

23.  सभी संदर्भभों मेें, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को निम्‍नलिखित करना चाहिए:

श्रेष्‍ठ नीतियोों और प‍द्धतियोों के होने के बावजूद भी कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम एक प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभाव डाल सकता है या उसका कारण बन सकता है 

जिसके बारे मेें उसे पहले से अनुमान नहीीं था या जिसे वह रोक नहीीं पाया।जहाां कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम ऐसी किसी स्थिति की पहचान करता है, चाहे वह अपनी 

मानवाधिकार विधिवत सचेतना प्रक्रिया या अन्‍य साधनोों का इस्तेमाल करे, उसे मानवाधिकारोों का सम््‍ममान करने की अपनी जिम््‍ममेदारी मेें समस्या के उपचार मेें 

सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्‍यकता होती है और यह भूमिका स्‍वयं या उपक्रमोों के सहयोग से हो सकती है। व््‍ययावसायिक उपक्रमोों की गतिविधियोों से संभावित 

प्रभावित लोगोों के लिए प्रचानात्‍मक स्‍तर पर शिकायत तंत्र उपचार संभव करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है जब वे सिद्धधांत 31 मेें निर्धारित किए कुछ 

प्रमुख मापदंडोों को पूरा करते हैैं। 

जहाां ऐसे प्रतिकूल प्रभाव घटित हुए हैैं जो न तो व््‍ययावसायिक उपक्रम के कारण हुए हैैं और न ही व्यावसायिक उपक्रम ने उसमेें योगदान दिया है, परन््‍ततु ऐसे 

प्रतिकूल प्रभाव उस व्यावसायिक उपक्रम के किसी व््‍ययावसायिक संबंध के माध्यम से उसके प्रचालनोों, उत््‍पपादोों या सेवाओ ंसे एक सीधे जुड़़े हुए हैैं, मानवाधिकारोों 

का सम््‍ममान करने की जिम््‍ममेदारी मेें यह जरूरी नहीीं है कि वह उपक्रम स्‍वयं उपचार प्रदान करे, हालाांकि वह ऐसा करने मेें एक भूमिका निभा सकता है। 

कुछ परिस्थितियाां, विशेषकर जहाां अपराधोों का आरोप लगाया जाता है, उनमेें न््‍ययायिक तंत्र के साथ सहयोग की आवश्‍यकता होती है। 

इसके अलावा, जिन तंत्ररों के माध्यम से उपचार किया जा सकता है और प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों के आरोपोों से लड़ने की विधि के बारे मेें अध््‍ययाय III मेें दिया 

गया है।

वैसे तो व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को अपने सभी प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों को संबोधित करना चाहिए लेकिन उन्‍हें एक साथ सम््‍बबोधित करना हमेशा संभव नहीीं 

हो सकता। विशिष्‍ट विधिक निर्देशन की अनुपस्थिति मेें यदि प्राथमिकता तय करना आवश्‍यक हो जाता है तो व््‍ययावसायिक उपक्रमोों सर्वाधिक गंभीर मानवाधिकार 

प्रभावोों के साथ शुरूआत करनी चाहिए जिसमेें यह पता हो कि ऐसे मामले मेें लंबित प्रतिक्रिया देने से प्रतिकारिता को प्रभावित कर सकती है। इस संदर््भ मेें 

गंभीरता एक निर्बाध संकल्‍पना नहीीं है, बल्कि उन अन्‍य मानवाधिकार प्रभावोों के संबंद्ध हैैं जिसकी व््‍ययावसायिक उपक्रम ने पहचान की है।

हालाांकि अलग-अलग राष्‍ट्र ों और स््‍थथानीय संदर््भ मेें किसी उपक्रम की गतिविधियोों और व््‍ययावसायिक संबंधोों से उभरने वाले मानवाधिकार खतरोों को प्रभावित 

कर सकते हैैं, सभी व््‍ययावसायिक उपक्रमोों की मानवाधिकार का सम््‍ममान करने की समान जिम््‍ममेदारी होती है, वे चाहे कहीीं भी कार््य करेें। जहाां घरेलू संदर््भ इस 

जिम््‍ममेदारी को पूरी तरह पूरा करने मेें असफलता महसूस करता है, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों से आशा की जाती है कि वे इन परिस्थितियोों मेें सर्वाधिक संभव सीमा 

तक अंतर्राष््‍टट्र रीय मान्यता प्राप्‍त मानवाधिकारोों के सिद्धधांतोों का सम््‍ममान करेें और इस संबंध मेें अपने प्रयासोों को प्रदर््शशित करने मेें सक्षम होों। 

कुछ प्रचालनात्‍मक वातावरण जैसे कि युद्ध-प्रभावित क्षेत्र अन्य उपक्रमोों द्वारा किए गए घोर मानवाधिकार हनन मेें सहापराधी होने के उपक्रमोों के खतरोों मेें वृद्धि 

कर सकते हैैं (उदाहरण के लिए सुरक्षा बल)। व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को इस खतरे को एक विधिक अनुपालन मामले के तौर पर देखना चाहिए, जिसमेें क्षेत्र से 

बाहर के सिविल दावोों और क्षेत्राधिकार मेें अंतर्राष््‍टट्र रीय आपराधिक न््‍ययायालय के रोम अध््‍ययादेश के प्रावधानोों के समावेशन से उठने वाली संभव कॉरपोरेट विधिक 

देयता का जाल फैल रहा है जो कॉरपोरेट आपराधिक जिम््‍ममेदारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्‍त, कॉरपोरेट निदेशक, अधिकारी और कर््मचारी उन कार्ययों के लिए 

वैयक्तिक देयता पर निर््भर है जिससे घोर मानवाधिकार हनन होते हैैं। 

इन जैसे जटिल संदर्भभों मेें, व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्थिति को उत््‍ततेजित नहीीं करते हो। यह मूल्‍यांकन करने मेें कि श्रेष्‍ठ प्रतिक्रिया 

कैसे दी जाए उन्‍हें भली भाांति सलाह दी जाती है कि वह न केवल उपक्रम के भीतर विशेषज्ञता और दसूरे विषय के लोगो से परामर््श लेने के साथ-साथ विश्‍वसनीय 

और स्‍वतंत्र विशेषज्ञञों के साथ बाहर से परामर््श भी लेें जिसमेें सरकारी, सिविल समाज, राष््‍टट्र रीय मानवाधिकार संस््‍थथान और उचित बहु-हितधारक पहले से शामिल 

हैैं।

उपचार

संदर्भभों के मामले

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :

(क)  जहाां कहीीं भी उनका प्रचालन हो, वहाां के सभी लागू कानूनोों का अनुपालन करना चाहिए और अंतर्राष््‍टट्र रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारोों का सम््‍ममान 

करना चाहिए; 

(ख)  अंतर्राष््‍टट्र रीय स्तर पर मान्‍यता प्राप्‍त मानवाधिकारोों के सिद्धधांतोों का सम््‍ममान करने के तरीके तलाशने चाहिए, जब परस्पर विरोधी परिस्थितियोों का सामना 

किया जाता है;

(ग)  जहाां कहीीं भी उनका प्रचालन हो, कानूनी अनुपालन के रूप मेें सभी मानवाधिकार हनन को करने या योगदान देने के खतरे का उपचार करना चाहिए। 
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III. उपचार तक पहुचं

(क).	बुनियादी सिद्धधांत 

(ख) प्रचानात्‍मक सिद्धधांत 

राष्‍ट्र -आ‍धारित न््‍ययायिक तंत्र

25.  व्‍यवसाय-संबधंी मानवाधिकार हनन के विरूद्ध बचाव के अपन ेकर््तव्‍य के भाग के रूप मेें राष्‍ट्र ों को न््‍ययायिक, प्रशासनिक, विधायी या अन्‍य 

उपयकु्‍त साधनोों के माध्‍यम से सुनिश्चित करन ेके लिए उपयकु्‍त कदम उठान ेचाहिए कि जब ऐसे हनन उनके क्षेत्र और/या क्षेत्राधिकार के भीतर होत े

ह ैतब प्रभावितोों की प्रभावी उपचार तक पहुचं होनी चाहिए।

26.  राष्‍ट्र ों को व्‍यवसाय संबधंी मानवाधिकार हनन का समाधान करत ेसमय घरेलू न््‍ययायिक ततं्र की प्रभावकारिता सुनिश्चित करन ेके लिए 

उपयकु्‍त कदम उठान ेचाहिए, जिसमेें विधिक, प्रायोगिक और अन्‍य संगत अवरोधोों को कम करन ेके तरीकोों पर विचार करना शामिल ह ैजिसके 

परिणामस्‍वरूप उपचार तक पहुचं को नकारा जा सकता ह।ै

जब तक कि कोई राष्‍ट्र  व्‍यवसाय संबंधी मानवाधिकार हनन के होने पर उनकी जाांच, दंड और समाधान करने के लिए उपयुक्‍त कदम नहीीं उठाते, तब तक सुरक्षा 

करने के बारे मेें राष्‍ट्र  के कर््तव्‍य को कमजोर या अर््थहीन भी समझा जा सकता है। 

प्रभावी उपचार तक पहंुच के प्रक्रियात्‍मक और वास्‍तविक दोनोों पहलू होते हैैं। इस खंड मेें शिकायत तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले उपचारोों के बारे मेें बताया 

गया है। जिसका उद्देश्‍य सामान्‍य तौर पर घटित होने वाली मानवाधिकार क्षतियोों का प्रत््‍ययुत्‍तर देना या उन्हहें सही करना होगा। उपचार मेें क्षमा-याचनाएं, क्षतिपूर््तति, 

पुनर्वास, वित््‍ततीय या गैर-वित््‍ततीय मुआवजा और दंडात्‍मक स््‍ववीकृतियाां (चाहे वह आपराधिक होों या प्रशासनिक होों, जैसे कि आर््थथिक दंड) के साथ-साथ क्षति को 

रोकना, उदाहरण के लिए, गैर-पुनरावृत्ति के व््‍ययादेश या गारंटियाां शामिल हैैं। उपचार के प्रावधान के लिए प्रक्रियाएं निष्‍पक्ष, भ्रष््‍टटाचार से मुक्‍त और परिणाम को 

प्रभावित करने के लिए राजनीतिक या अन्‍य प्रयासोों से मुक्‍त होनी चाहिए। 

इन मार््गदर््शक सिद्धधांतोों के उद्देश्‍य के लिए, किसी शिकायत को किसी व्‍यक्ति या किसी समूह की हकदारी की भावना के बारे मेें एक अन््‍ययाय समझा जाता है जो 

कि कानून, करार, सुस्‍पष्‍ट या अस्‍पष्‍ट वादोों, पारंपरिक प्रभावोों, या असंतुष्‍ट समुदायोों की निष्‍पक्षता की सामान्‍य धारणा पर आधारित हो सकती है। शिकायत तंत्र 

शब्‍द का उपयोग किसी रोज़मर्रा, राष्‍ट्र  आधारित या गैर-राष्‍ट्र  आधारित, न््‍ययायिक या गैर-न््‍ययायिक प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके माध्‍यम से 

व्‍यवसाय-संबंधी मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतोों को उठाया जा सकता है और उसका उपचार माांगा जा सकता है। 

किसी राष्टट्र -आधारित शिकायत तंत्र को उस राष्टट्र  की किसी शाखा या एजेन््‍ससी द्वारा संचालित किया जा सकता है या किसी स्‍वतंत्र निकाय द्वारा जिसे संवैधानिक 

या साांविधिक आधार पर गठित किया गया हो। ये निकाय न््‍ययायिक या गैर-न््‍ययायिक दोनोों तरह के हो सकते हैैं। कुछ तंत्ररों मेें, प्रभावित लोग उपचार प्राप्‍त करने 

की प्रक्रिया मेें सीधे शामिल होते हैैं; जबकि कई बार कोई मध्‍यस्‍थ उनकी ओर से उपचार की माांग करता है। उदाहरणोों मेें शामिल हैैं - न््‍ययायालय (आपराधिक 

और दीवानी कार््रवाइयोों दोनोों के लिए), श्रम अधिकरण, राष््‍टट्र रीय मानवाधिकार संस््‍थथान, आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन के बहुराष््‍टट्र रीय उपक्रमोों के लिए 

दिशार््ननिशोों के अंतर््गत राष््‍टट्र रीय संपर््क  बिदं,ु अनेक लोकपाल कार्यालय, और सरकार द्वारा संचालित शिकायत कार्यालय।

व््‍ययाख््‍यया :

प्रभावी न््‍ययायिक तंत्र की व्यवस्था उपचार तक पहंुच सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर््ण है। व्‍यवसाय-संबंधी मानवाधिकार हनन को हल करने की उनकी 

क्षमता उनकी निष्पक्षता, अखंडता और विधिवत प्रक्रिया प्रदान करने की क्षमता पर निर््भर करती है। 

राष्‍ट्र ों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे न््‍ययायालयोों के समक्ष उन परिस्थितियोों मेें लाए जाने वाले न््‍ययासंगत मामलोों को रोकने के लिए बाधाएं खड़़ी न करेें 

जिनमेें न््‍ययायिक अधिकार उपचार का मूल्‍यांकन करने का एक अनिवार््य भाग है या प्रभावी उपचार के वैकल्पिक स्रोत अनुपलब्‍ध हैैं। उन्‍हें यह भी सुनिश्चित करना 

चाहिए कि न््‍ययाय का प्रावधान न््‍ययायिक प्रक्रिया के भ्रष््‍टटाचार द्वारा रोका नहीीं गया है और यह भी कि न््‍ययायालय अन्‍य राष््‍टट्र रीय एजेन्‍टों और व््‍ययावसायिक उपक्रमोों के 

आर््थथिक या राजनीतिक दबावोों से स्‍वतंत्र हैैं और यह कि मानवाधिकार संरक्षकोों की न््‍ययासंगत और शाांतिपूर््ण गतिविधियाां अवरूद्ध न होों।

व्यवसाय संबंधी मानवाधिकार हनन के वैध मामलोों का समाधान करने मेें इन परिस्थितियोों मेें कानूनी बाधाओ ंका सामना करना पड़ सकता है- 

वह तरीका जिसमेें विधिक जिम््‍ममेदारी घरेलू आपराधिक और दीवानी कानूनोों के अंतर््गत किसी कॉरपोरेट समूह के सदस्‍यों के बीच डाली जाती है, यह स्थिति 

उपयुक्‍त जवाबदेही से बचने मेें सहायता करती है;

जहाां दावाकर्ताओ ंको किसी मेजबान राष्‍ट्र  मेें न््‍ययाय नहीीं मिलता और दावोों मेें सत्यता होने के बावजूद घरेलू राष््‍टट्र रीय न््‍ययायालयोों तक नहीीं पहंुच पाते;

जहाां विशेष समूह, जैसे कि स्‍वदेशी लोग और प्रवासियोों को उनके मानवाधिकारोों की विधिक सुरक्षा के उस समान स्‍तर से बाहर रखा गया है जो विशाल 

जनसंख््‍यया पर लागू होता है।

व््‍ययाख््‍यया :

व्‍यवसाय संबंधित मानवाधिकार हनन के उपचार तक पहंुच सुनिश्चित करने मेें यह भी जरूरी है कि राष्‍ट्र  इन तंत्ररों के बारे मेें सार््वजनिक जागरूकता और समझ 

विकसित करने, इन्हहें कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कोई सहायता (वित््‍ततीय या विशेषज्ञ) करने मेें सहायता करे। 

राष्‍ट्र  आधारित न््‍ययायिक और गैर-न््‍ययायिक शिकायत तंत्ररों को उपचार की व््‍ययापक प्रणाली की आधारशिला बनना चाहिए। ऐसी प्रणाली के भीतर, प्रचानात्‍मक स्‍तर 

के शिकायत तंत्र को पहले चरण की सहायता और समाधान प्रदान कर सकते हैैं। राष्‍ट्र  आधारित और प्रचालनात्‍मक-स्‍तर के तंत्र को परिणामत: सहयोगात्‍मक 

पहलोों के उपचारी कार्ययों द्वारा और साथ ही अंतर्राष््‍टट्र रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार तंत्ररों द्वारा अनुपूरक या वृद्धि की जा सकती है। इन तंत्ररों के संबंध मेें अतिरिक्त 

मार््गदर््शन मार््गदर््शक सिद्धधांत संख्या 26 से 31 मेें प्रदान किया गया है।
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न््‍ययायिक उपचार तक पहंुच के लिए प्रायोगिक और प्रक्रियागत बाधाएं निम्नलिखित स्थितियोों मेें सामने आ सकती हैैं: 

दावोों पर कार््रवाई करने की अधिक लागत जिन्हहें सरकारी सहायता, ‘’बाजार-आधारित’’ तंत्र (जैसे कि न््‍ययायसंगत बीमा और विधिक शुल्‍क ढ़ांचा), या अन्‍य साधनोों 

के माध्‍यम से तर््क संगत स्‍तरोों तक कम नहीीं किया जा सकता;

दावाकर्ताओ ंको संसाधनोों की कमी के कारण या इस क्षेत्र मेें दावाकर्ताओ ंको सलाह देने के लिए वकीलोों के लिए अन्‍य प्रोत््‍ससाहनोों के कारण कानूनी प्रतिनिधित्व 

प्राप्त करने मेें कठिनाई प्रतीत होती है;

दावोों के समुच्‍चयन या प्रतिनिधित्‍व कार््यवाहियोों को सक्षम बनाने के लिए अपर्याप्‍त विकल्‍प हैैं (जैसे कि श्रेणी कार््रवाईयाां और अन्‍य सामूहिक कार््रवाई प्रक्रियाएं) 

और यह वैयक्तिक दावाकर्ताओ ंके लिए प्रभावी उपचार को रोकता है;

मानवाधिकार संबंधी अपराधोों मेें किसी व्‍यक्ति और व्‍यवसाय की संलिप्‍तता की जाांच करने मेें राष्‍ट्र  की अपनी बाध्‍यताओ ंको पूरा करने के लिए पर्याप्‍त संसाधनोों, 

विशेषज्ञता और सहायता की कमी होने के कारण से देश के सरकारी अभियोजकोों के सामने कठिनाई आती है। 

इनमेें से अधिकाांश बाधाएं व्‍यवसाय-संबंधी मानवाधिकार दावोों मेें शामिल पक्षषों के बीच निरतर असंतुलनोों के परिणामस्‍वरूप सामने आती हैैं या उनके द्वारा बढ़ 

जाती हैैं जैसे कि उनके वित््‍ततीय संसाधनोों मेें, सूचना और विशेषज्ञता तक पहंुच मेें व्यापक अंतर होता है। इसके अलावा चाहे सक्रिय भेदभाव के माध्‍यम से या 

न््‍ययायिक तंत्ररों के डिजाइन और प्रचालन के तरीके के अनभिप्रेत परिणामोों के रूप मेें संवेदनशीलता या सीमाांतीकरण के कारण समूहोों या लोगोों को इन तंत्ररों तक 

पहंुच, उपयोग और लाभ प्राप्‍त करने की अतिरिक्‍त साांस््‍ककृति क, सामाजिक, भौतिक और वित््‍ततीय बाधाओ ंका अधिकतर सामना करना पड़ता है। उपचार की 

प्रक्रिया के प्रत््‍ययेक चरण : पहंुच, प्रक्रियाओ ंऔर निष्‍कर््ष पर ऐसे समूहोों या लोगोों के अधिकारोों और विशिष्‍ट आवश्‍यकताओ ंपर विशेष ध््‍ययान दिया जाना चाहिए।

राष्‍ट्र  आधारित गैर-न््‍ययायिक 
शिकायत तंत्र 

27.  राष्‍ट्र ों को व्‍यवसाय संबधंी मानवाधिकार हनन के उपचार के लिए 

एक व््‍ययापक राष्‍ट्र -आधारित प्रणाली के एक अंग के तौर पर न््‍ययायिक 

ततं्र के साथ-साथ प्रभावी और उपयकु्‍त गैर-न््‍ययायिक शिकायत ततं्र 

प्रदान करना चाहिए। 

प्रशासनिक, विधायी और अन्‍य गैर-न््‍ययायिक तंत्र देश के न््‍ययायिक तंत्र को 

कारगर बनाने मेें अनिवार््य भूमिका निभाते हैैं। जहाां न््‍ययायिक प्रणालियाां प्रभावी 

संसाधनोों से संपन्न होती हैैं वहाां भी वे सभी आरोपित दरुूपयोगोों का समाधान 

करने का भार नहीीं उठा सकते; हमेशा न््‍ययायिक उपचार की आवश्‍यकता नहीीं 

होती; न ही वह सभी दावाकर्ताओ ंद्वारा उसे हमेशा ही पसंद किया जाता है।

व्‍यवसाय-संबंधी मानवाधिकार हनन के लिए उपचार के प्रावधान मेें अंतरोों 

को, जहाां उपयुक्‍त हो विद्यमान गैर-न््‍ययायिक तंत्ररों के उद्देश्ययों को विस््‍ततार देकर 

और/या नए तंत्र जोड़कर भरा जा सकता है। ये मध्‍यस्‍थता आधारित, न्याय-

निर््णय के आधार पर हो सकते हैैं या अन्‍य साांस््‍ककृति क रूप से उपयुक्‍त और 

अधिकार-अनुकूल प्रक्रियाओ ंका अनुसरण कर सकते हैैं – या इनके किसी 

संयोजन का इस्तेमाल कर सकते हैैं – यह संबंधित मामलोों, जनहित और 

पक्षषों की संभावित आवश्‍यकताओ ंपर निर््भर होता है। उनकी प्रभावकारिता 

को सुनिश्चित करने के लिए उन्‍हें सिद्धधांत 31 मेें निर्धारित मापदंड पूरे करने 

चाहिए। 

इस संबंध मेें राष््‍टट्र रीय मानवाधिकार संस्थानोों को विशेषकर महत्‍वपूर््ण भूमिका 

निभानी होती है। 

जैसा कि न््‍ययायिक तंत्र मेें होता है राष्‍ट्र ों को व्‍यवसाय-संबंधी मानवाधिकार 

दावोों की पक्षषों के बीच किसी असंतुलन को दरू करने के तरीकोों पर विचार 

करना चाहिए और संवेदनशील/कमजोर या हाशिए पर स्थित समूहोों या लोगोों 

के सामने आई किसी अतिरिक्‍त बाधा मेें सहायता करनी चाहिए।

व््‍ययाख््‍यया :
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28.  राष्‍ट्र ों को व्‍यवसाय संबधंी मानवाधिकार क्षतियोों का सामना कर 

रह ेलोगोों के लिए प्रभावी गैर-राष्‍ट्र  आधारित शिकायत ततं्र तक पहुचं 

मेें सहायता के तरीकोों पर विचार करना चाहिए।

29.  शिकायतोों के शीघ्र निवारण और सीध ेमध्‍यस्‍थता को संभव बनान ेके लिए व््‍ययावसायिक उपक्रमोों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकन ेवाले 

व्‍यक्तियोों और समदुायोों के लिए प्रचालनात्‍मक-स्‍तर का एक प्रभावी शिकायत ततं्र स््‍थथापित करना या उसमेें भाग लेना चाहिए।

30. उद्योग जगत, बहु-हितधारक और अन्‍य सहयोगात्‍मक पहलेें जो कि 

मानवाधिकार संबधंी मानकोों के लिए सम््‍ममान पर आधारित हैैं को यह 

बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि प्रभावी शिकायत ततं्र उपलब्‍ध हैैं।

प्रचालनात्‍मक-स्‍तर का शिकायत तंत्र सीधे तौर पर उन व्‍यक्तियोों और समुदायोों की पहंुच के भीतर हैैं जो किसी व््‍ययावसायिक उपक्रम द्वारा प्रतिकूल रूप से 

प्रभावित हो सकते हैैं। ये विशेष तौर पर उपक्रमोों द्वारा अकेले या अन्‍य के साथ सहयोजन मेें जिसमेें हितधारक शामिल हैैं संचालित किए जाते हैैं। उन्‍हें पारस्‍परिक 

रूप से स््‍ववीकार््य किसी बाहरी विशेषज्ञ या निकाय के अधिकार के माध्‍यम से भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसमेें इस बात की आवश्‍यकता नहीीं होती कि 

शिकायत करने वाले को सबसे पहले सहायता के अन्य साधन प्रदान किए जाने चाहिए। वे समस्याओ ंके मूल्‍यांकन मेें और किसी क्षति की मध्‍यस्‍थता की माांग मेें 

व््‍ययावसायिक उपक्रम को सीधे शामिल कर सकते हैैं।

प्रचालनात्‍मक-स्‍तर के शिकायत तंत्र मानवाधिकारोों के सम्‍मान के लिए व्‍यावसायिक उपक्रमोों की जिम्‍मेदारी के संबंध मेें दो प्रमुख कार््य करते हैैं।

ऐसे तंत्ररों का मुख्य उद्देश्य यह नहीीं होता कि उनके समक्ष आने वाली सभी शिकायतोों या तकलीफ मेें मानवाधिकारोों का उल््‍ललंघन होगा, परन््‍ततु विशेष तौर पर 

इसका उद्देश्‍य उनकी न््‍ययायसंगत चितंाओ ंकी पहचान करना है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैैं। यदि उन चितंाओ ंकी पहचान नहीीं की गई और निवारण 

नहीीं किया गया तब ये समय बीतने पर अधिक प्रमुख विवादोों और मानवाधिकार हनन की ओर बढ़ सकती हैैं। 

प्रचालनात्‍मक स्तर के शिकायत तंत्र को व्यवहार मेें अपनी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित मापदंड दर्शाने चाहिए (सिद्धधांत 31)। इन मापदंडोों को 

स्तर, संसाधन, क्षेत्र, संस््‍ककृति  और अन्‍य मानकोों की माांगोों के अनुसार शिकायत तंत्र के विभिन्‍न रूपोों के माध्‍यम से पूरा किया जा सकता है। 

प्रचालनात्‍मक-स्‍तर के शिकायत तंत्र विभिन्न हितधारकोों के संवादोों को बढ़़ा सकता है और सामूहिक मोल-भाव प्रक्रियाओ ंके लिए महत्‍वपूर््ण संपूरक हो सकते हैैं, 

परन््‍ततु एक दसूरे का स््‍थथान नहीीं ले सकते। इनका उपयोग न तो संबंधित विवादोों के निवारण मेें न््‍ययायसंगत व्यापार संघोों की भूमिका को कमतर आंकने और न ही 

न््‍ययायिक या अन्‍य गैर-न््‍ययायिक शिकायत तंत्र तक पहंुच रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

गैर-राष्‍ट्र -आधारित शिकायत तंत्र

व््‍ययाख््‍यया :

व््‍ययाख््‍यया :
व््‍ययाख््‍यया :

1) पहला, वे किसी उपक्रम की चालू मानवाधिकार विधिवत सचेतना के 

एक हिस्से के रूप मेें प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों की पहचान मेें सहायता 

करते हैैं। वे उपक्रमोों के प्रचालनोों द्वारा प्रत्‍यक्ष रूप से प्रभावित होने वालोों 

को शिकायत का एक चैनल प्रदान करके ऐसा करते हैैं, इस चैनल के 

माध्यम से प्रभावित समूह या व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। शिकायतोों मेें 

प्रवृतियोों और पैटर््न का विश््‍ललेषण करके भी, कोई व््‍ययावसायिक उपक्रम अपनी 

प्रणालीगत समस््‍ययाओ ंकी भी पहचान कर सकता है और फिर उसी अनुसार 

अपनी पद्धतियोों को भी बदल सकते हैैं;

2) दसूरा, ये तंत्र एक बार पहचान किए जाने पर शिकायतोों को संभव बनाते 

हैैं कि उनका समाधान किया जाए और व््‍ययावसायिक उपक्रम द्वारा शीघ्र और 

सीधे समस्या का समाधान किया जाए जिससे कि क्षतियोों को रोका जा सके 

और शिकायतोों को बढ़ने से रोका जा सके।

गैर-राष्‍ट््र -आधारित शिकायत तंत्र की एक श्रेणी मेें किसी व्‍यावसायिक 

उपक्रम द्वारा खुद या अन्य हितधारकोों के साथ मिलकर, किसी उद्योग संघ 

या किसी बहु-हितधारक समूह द्वारा संचालित शामिल होते हैैं। ये गैर-

न्‍यायिक होते हैैं, परन्‍तु न्याय-निर््णयन होते हैैं, बातचीत-आधारित या अन्‍य 

साांस्‍कृतिक उपयुक्‍त और अधिकार अनुकूल प्रक्रियाओ ंका उपयोग कर 

सकते हैैं। ये तंत्र विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैैं जैसे कि पहंुच और उपचार 

मानवाधिकार-संबंधी मानकोों को औद्योगिक निकायोों, बहु-हितधारक और 

अन्‍य सहयोगात्‍मक पहलोों को आचरण संहिताओ,ं निष््‍पपादन मानकोों, व्यापार 

संघोों और अंतर्राष््‍टट्र रीय निगमोों तथा समान उद्यमोों के बीच वैश्विक ढाांचागत 

करारोों के माध्‍यम से इनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओ ंमेें अधिक दर्शाए जाते 

हैैं। 

ऐसी सहयोगात्‍मक पहलोों को प्रभावी तंत्र की उपलब्‍धता सुनिश्चित करनी 

चाहिए जिसके माध्‍यम से प्रभावित पक्ष या उनके न््‍ययायसंगत प्रतिनिधि मामलोों 

को उठा सकते हैैं, जब उन्हहें लगता हैैं कि प्रतिबद्धताओ ंको पूरा नहीीं किया 

गया है। ऐसी पहलोों की न््‍ययायसंगतता को जोखिम मेें डाला जा सकता है यदि 

ये ऐसा तंत्र प्रदान नहीीं कर पाते हैैं। यह तंत्र वैयक्तिक सदस्‍यों, सहयोगात्‍मक 

पहल या दोनोों स्‍तरोों का हो सकता है। इन तंत्ररों को जवाबदेही प्रदान करनी 

चाहिए और प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावोों के निवारण मेें सहायता करनी 

चाहिए।

की गति, कम लागत और/या अंतर्राष्‍ट््ररी य पहंुच आदि। 

अन्‍य श्रेणी मेें क्षेत्रीय और अंतर्राष्‍ट््ररी य मानवाधिकार निकाय शामिल होते हैैं। 

इस प्रकार के निकाय मानवाधिकारोों के सम्‍मान करने की बाध्यताओ ंको पूरा 

न करने वाले राष्टट्र  के साथ अधिकतर कार््य करते हैैं। हालाांकि, कुछ निकायोों 

ने व्‍यावसायिक उपक्रमोों द्वारा मानवाधिकार हनन के विरूद्ध सुरक्षा के अपने 

कर््तव्‍य को पूरा करने मेें राष्‍ट््रो ों की विफलता पर भी कार््य किया है। 

राष्‍ट््र  अपने द्वारा प्रदान किए गए अन्य विकल्पपों के साथ-साथ ऐसे विकल्‍पोों 

के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाने, या अन्‍यथा उन तक पहंुच बनाने मेें सहायता 

करने मेें एक महत्‍वपूर््ण भूमिका निभा सकते हैैं जिसमेें राष्‍ट््रो ों द्वारा साथ-साथ 

तंत्र प्रदान किए गए हैैं।
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व््‍ययापार और मानवाधिकारोों के मार््गदर््शक सिद्धधांत 

31.  अपनी प्रभावकारिता सुनिश्चित करन ेके लिए, गैर-न््‍ययायिक शिकायत ततं्र, राष्‍ट्र  आधारित और गैर-राष्‍ट्र  आधारित दोनोों मेें नीच ेबताई गई 

विशेषताएं होनी चाहिए:

गैर-न््‍ययायिक शिकायत तंत्र के लिए प्रभावकारिता के मापदंड

(क)	 न््‍ययाय संगत : उन हितधारक समूहोों का 

विश््‍ववास हासिल करना जिनके उपयोग के लिए ये 

अभिप्रेत हैैं, और शिकायत प्रक्रियाओ ंके निष्‍पक्ष 

आयोजन के लिए जवाबदेह है; 

(ख)	 आसानी से पहंुच : सभी हितधारक 

समूहोों को इसके बारे मेें जानकारी होनी जिनके 

उपयोग के लिए ये अभिप्रेत हैैं और उन लोगोों या 

समूहोों को पर्याप्‍त सहायता प्रदान करना जिन्हहें इस 

तक पहंुचने के लिए विशेष बाधाओ ंका सामना 

करना पड़़ेगा;

(ग)	 पूर्वानुमानित : प्रत््‍ययेक चरण के लिए 

एक अस्थायी समय सीमा के साथ एक स्‍पष्‍ट और 

ज्ञात प्रक्रिया प्रदान करना और उपलब्‍ध निष्‍कर््ष की 

प्रक्रिया के प्रकारोों और उपलब्ध परिणामोों के बारे 

मेें स्पष्टता और कार्यान्‍वयन के साधनोों पर स्‍पष्‍टता 

प्रकट करना;

(घ)	 साम्‍यतापूर््ण : यह सुनिश्चित करना 

कि असंतुष्‍ट पक्षषों के पास सूचना, सलाह और 

विशेषज्ञता के स्रोतोों तक न््‍ययायोचित पहंुच है जो 

निष्‍पक्ष, सूचित और सम््‍ममाननीय शर्ततों की शिकायत 

प्रक्रिया मेें शामिल होने के लिए आवश्‍यक है;

(च)	 पारदर्शी : पक्षषों को अपनी शिकायत 

की प्रगति के बारे मेें सूचित रखना और उसकी 

प्रभावकारिता मेें विश््‍ववास बनाए रखने के लिए तंत्र 

के निष््‍पपादन के बारे मेें पर्याप्‍त सूचना प्रदान करना 

और दाांव पर लगे जनहित को पूरा करना;

(छ)	 अधिकार-अनुकूल : यह सुनिश्चित करना 

कि निष्‍कर््ष और निवारण अंतर्राष््‍टट्र रीय मान्‍यता प्राप्‍त 

मानवाधिकारोों के अनुसार हैैं;

(ज)	 निरतर सीखने का एक स्रोत : तंत्र मेें 

सुधार और भावी शिकायतोों तथा क्षतियोों को रोकने 

के लिए अध्‍ययोों की पहचान के लिए संगत उपाय 

निकालना;

(झ)	 सवंाद और बातचीत पर आधारित : 

डिजाइन और कार््यनिष््‍पपादन के बारे मेें उन हितधारक 

समहूोों स ेपरामर््श लनेा जिनके उपयोग के लिए यह 

बनाए गए हैैं। और समस््‍ययाओ ंको हल करन ेके लिए 

बातचीत को एक माध्‍यम के रूप मेें इस्तेमाल करने 

पर जोर देना। 

प्रचालनात्‍मक-स्‍तर के ततं्ररों को निम्‍नलिखित 

भी होना चाहिए : 

कोई भी शिकायत तंत्र अपने उद्देश्‍य को केवल तब पूरा कर सकता है यदि वे लोग जिनकी सेवा के लिए वह अभिप्रेत है, वह उसके बारे मेें जानते हैैं, इस पर 

विश्‍वास करते हैैं और इसका उपयोग करने मेें सक्षम हैैं। ये मापदंड एक गैर-न्‍यायिक शिकायत तंत्र के डिजाइन, संशोधन या मूल्‍याांकन के लिए एक मानक प्रदान 

करते हैैं ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता की जा सके कि यह व्यवहार मेें प्रभावी है। खराब तरीके से डिजाइन किया गया या लागू किया गया शिकायत 

तंत्र प्रभावित हितधारकोों के मन मेें शिकायत की भावना का जोखिम भर सकता है और प्रक्रिया द्वारा उनको सशक्तिकरण रहित होने और अपमान की भावना मेें 

वृद्धि कर सकता है। 

पहले सात मापदंड किसी राष्‍ट््र –आधारित या गैर-राष्‍ट््र -आधारित, कानूनी निर््णय या बातचीत-आधारित तंत्र पर लागू होते हैैं। आठवाां मापदंड प्रचालनात्‍मक-स्‍तर 

के तंत्र के लिए विनिर््ददिष्‍ट है जो व्‍यावसायिक उपक्रम को संचालन मेें सहायता करता है। 

व््‍ययाख््‍यया :

यहाां ‘’शिकायत तंत्र’’ शब्‍द का उपयोग कला के शब्‍द के रूप मेें किया गया है। यह शब्‍द स्‍वयं मेें हमेशा उपयुक्‍त या सहायक नहीीं हो सकता जब इसे एक 

विशिष्‍ट तंत्र मेें लागू किया जाता है परन्‍तु प्रभाविता का मापदंड वही रहता है। विशिष्‍ट मापदंड की व्‍याख्‍या निम्‍नलिखित है:

(क)	 हितधारक, जिनके उपयोग के लिए यह बनाया गया है, उन्हहें इसका 

इस्तेमाल करते हुए इस पर विश्‍वास करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के 

लिए जवाबदेही की एक शिकायत प्रक्रिया के लिए पार््टटियाां उसके निष्‍पक्ष 

कार्यान्‍वयन के साथ हस्‍तक्षेप नहीीं कर सकती, हितधारक विश्‍वास निर्माण 

मेें विशेष तौर पर एक महत्‍वपूर््ण कारक होते हैैं;

(ख)	 पहंुच की बाधाओ ंमेें तंत्र, भाषा, साक्षरता, लागत, भौतिक स्थिति 

और प्रत्‍युपकार के डर की कमी शामिल हो सकती है;

(ग)	 किसी तंत्र पर विश्‍वास और उसे तभी उपयोग मेें लाया जाता है 

जब उसमेें प्रस्‍तुत प्रक्रिया के बारे मेें सार््वजनिक सूचना प्रदान की जाती है। 

प्रत्‍येक चरण के लिए समय सीमा का जहाां कहीीं संभव हो सम्‍मान किया 

जाना चाहिए जबकि इसमेें कभी-कभी लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती 

है;

(घ)	 व्‍यावसायिक उपक्रमोों और प्रभावित हितधारकोों के बीच 

शिकायतोों या विवादोों मेें प्रभावित हितधारकोों के पास सूचना और विशेषज्ञ 

संसाधनोों तक हमेशा कमी रहती है और उनके पास ऐसी सेवाओ ंके लिए 

भुगतान करने के वित्‍तीय संसाधनोों की कमी भी होती है। जहाां इस असंतुलन 

का निवारण नहीीं किया जाता, वहाां यह एक निष्‍पक्ष प्रक्रिया की उपलब्धि और 

धारणा दोनोों को कम कर सकता है और इससे स्‍थायी समाधानोों तक पहंुचना 

मुश्किल हो सकता है;

(च)	 व्‍यक्तिगत शिकायतोों की प्रगति के बारे मेें पक्षषों के साथ निरतर 

सम्‍प्रेषण करना, प्रक्रिया मेें विश्‍वास बनाए रखने के लिए अनिवार््य होता है। 

आंकड़ों के माध्‍यम से व्‍यापक हितधारकोों को तंत्र के कार््य निष्‍पादन के 

बारे मेें पा‍रदर््शशिता प्रदान करना, विशेष मामलोों को संभालने के बारे मेें केस 

अध्‍ययन करना या अधिक विस्‍तृत सूचना देना अपनी न्‍यायसंगतता को 

प्रदर््शशित करने और व्‍यापक विश्‍वास बनाए रखने के लिए महत्‍वपूर््ण हो 

सकता है। साथ मेें, पक्षषों और व्‍यक्तियोों के बीच बातचीत की गोपनीयता, जहाां 

आवश्‍यक हो, प्रदान की जानी चाहिए;

(छ)	 अकसर शिकायतोों को मानवाधिकारोों के संदर््भ मेें नहीीं बनाया 

जाता और अधिकाांश शिकायतोों मेें प्रारभ मेें मानवाधिकार चितंाओ ंको उजागर 

नहीीं किया जाता। फिर भी, जहाां परिणामोों का मानवाधिकारोों पर असर पड़ 

सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि वे 

अंतर्राष्‍ट््ररी य मान्‍यता प्राप्‍त मानवाधिकारोों के अनुरूप हैैं;

(ज)	शि कायतोों की बारंबारता, पैटर््न और कारणोों का नियमित 

विश्‍लेषण करने से संस्‍थान को नीतियोों, प्रक्रियाओ ंया पद्धतियोों की पहचान 

की पहचान करने मेें सक्षम बना सकता है जिसे भविष्‍य मेें हो सकने वाली 

क्षति को रोकने के लिए बदला जाना चाहिए;

(झ)	 एक प्रचालनात्‍मक-स्‍तर के शिकायत तंत्र के लिए अपने 

डिजाइन और निष्‍पादन के बारे मेें प्रभावित हितधारक समूहोों के साथ संवाद 

करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित करने मेें सहायता हो सके यह उनकी 

आवश्‍यकताएं पूरी कर रहा है, और यह कि वे उनका व्यवहारिक स्तर पर 

उपयोग करेेंगे और उसकी सफलता सुनिश्चित करने मेें एक साझागत हित 

निहित है। चूंकि एक व्‍यावसायिक उपक्रम न्‍यायसंगत तरीके से शिकायतोों 

के कारण और एकपक्षीय तरीके दोनोों से अपने परिणाम का निर्धारण नहीीं कर 

सकता, इन तंत्ररों को बातचीत के माध्‍यम से सहमत परिणामोों तक पहंुचने पर 

ध्‍यान केन्द्रित करना चाहिए। जहाां कानूनी मदद की आवश्‍यकता है तो यह 

एक न्‍यायसंगत, स्‍वतंत्र तृतीय पक्ष तंत्र द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
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